
अहमदाबाद। प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी की 
शकै्षणिक डिग्री स ेजडु़ी जानकारी सार्वजनिक 
करन ेकी मागं के मामल ेमें आम आदमी पार्टी 
के राष्ट्रीय सयंोजक अरविद केजरीवाल को 
गजुरात हाईकोर्ट स े राहत नहीं मिली। मखु्य 
न्यायाधीश सनुीता अग्रवाल और न्यायमरू्ति 
डी.एन. र े की खडंपीठ न े मगंलवार को 
केजरीवाल की अपील खारिज करत े हुए 
एकल पीठ के 31 मार्च 2023 के फैसल ेको 
बरकरार रखा। एकल पीठ न ेकेंद्रीय सचूना 
आयोग यानी सीआईसी के वर्ष 2016 के उस 
निर्देश को रद्द कर दिया था, जिसमें गजुरात 
विश्वविद्यालय को प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी की 
डिग्री स े सबंधंित जानकारी उपलब्ध कराने 
को कहा गया था। खडंपीठ न ेएकल पीठ के 
आदशे में हस्तक्षेप करन ेका कोई आधार नहीं 
पाया और केजरीवाल पर लगाए गए 25 हजार 
रुपय ेके खर्च को भी बरकरार रखा।
गजुरात हाईकोर्ट की खडंपीठ न ेअपने आदशे 
में कहा कि मामल ेके तथ्यों और परिस्थितियों 
को दखेत ेहएु अपीलकर्ता की ओर स ेरखी गई 
दलीलों के आधार पर एकल पीठ के फैसल ेमें 
ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली, जिसके कारण उसमें 
हस्तक्षेप किया जाना जरूरी हो। इसके साथ ही 
अदालत न ेअपील खारिज कर दी। अदालत 
न ेअतिरिक्त लागत या खर्च के सबंंध में कोई 
अलग आदशे भी जारी नहीं किया। इस फैसले 
के साथ 2023 में एकल पीठ द्वारा सीआईसी 
के निर्देश को रद्द करन ेऔर केजरीवाल पर 
25 हजार रुपय ेका खर्च लगान ेसबंधंी आदशे 
प्रभावी बना रहा।

यह विवाद वर्ष 2016 स ेचला आ रहा ह।ै 
उस समय प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी की शकै्षणिक 
योग्यता स े सबंधंित जानकारी सार्वजनिक 
किए जान ेको लकेर केंद्रीय सचूना आयोग के 
समक्ष मामला पहंुचा था। सीआईसी न ेअप्रैल 
2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय और गजुरात 
विश्वविद्यालय को प्रधानमतं्री की डिग्रियों से 
सबंधंित जानकारी उपलब्ध करान ेका निर्देश 
दिया था। गजुरात विश्वविद्यालय न ेसीआईसी 
के आदशे को गजुरात हाईकोर्ट में चनुौती दी 
थी। इसके बाद मामल े में न्यायिक प्रक्रिया 
आग ेबढ़ी और मार्च 2023 में एकल पीठ ने 
सीआईसी के निर्देश को रद्द कर दिया।
31 मार्च 2023 को दिए गए एकल पीठ के 
फैसल ेमें सीआईसी के 2016 के निर्देश को 
निरस्त करन े के साथ केजरीवाल पर 25 
हजार रुपये का खर्च लगाया गया था। उस 
फैसल ेके खिलाफ केजरीवाल न ेहाईकोर्ट की 
खंडपीठ में अपील दाखिल की। उनकी अपील 
में न केवल सीआईसी के आदशे को रद्द करने 
सबंधंी फैसल ेको चनुौती दी गई, बल्कि 25 

हजार रुपय े के 
खर्च के आदशे को 
भी चनुौती दी गई 
थी। मगंलवार को 
खडंपीठ न े दोनों 
पहलओुं पर एकल 
पीठ के फैसले 
में दखल दनेे से 
इनकार कर दिया।
अपील की सनुवाई 
के दौरान केजरीवाल 

की ओर स ेवरिष्ठ अधिवक्ता अभिषके मनु 
सिघंवी न े25 हजार रुपये के खर्च को लकेर 
अलग स े दलीलें रखी थीं। उनकी ओर से 
तर्क दिया गया कि केजरीवाल न ेलगातार इस 
मामल ेको आग ेनहीं बढ़ाया था और सीआईसी 
न ेभी मामल ेमें स्वय ंसजं्ञान लते ेहएु कार्रवाई 
शरुू की थी। केजरीवाल की ओर से यह तर्क 
भी रखा गया कि जिस आधार पर एकल पीठ 
न ेउन पर खर्च लगाया, वह परिस्थितियों के 
अनरुूप नहीं था। इसके अलावा उनकी ओर से 
सचूना के सार्वजनिक महत्व और आरटीआई 
काननू के तहत जानकारी हासिल करन े के 
अधिकार स ेजडु़े सवाल भी उठाए गए।
दसूरी ओर, गजुरात विश्वविद्यालय की ओर से 
सॉलिसिटर जनरल तषुार महेता न ेकेजरीवाल 
की अपील का विरोध किया। विश्वविद्यालय 
की ओर स े कहा गया कि केजरीवाल ने 
इस मामल े को लगातार आग े बढ़ाया और 
सार्वजनिक मचंों पर भी इस मदु्दे को उठाया। 
अदालत के सामन ेयह दलील भी रखी गई कि 

एकल पीठ द्वारा लगाया गया खर्च आरटीआई 
प्रक्रिया के कथित दरुुपयोग को हतोत्साहित 
करन े के उद्देश्य स े लगाया गया था। दोनों 
पक्षों की दलीलें सुनन ेके बाद खडंपीठ ने 24 
सितबंर को अपना फैसला सरुक्षित रख लिया 
था और 29 सितबंर को अपना निर्णय सनुाया।
मामल ेमें एक अहम काननूी प्रश्न यह भी रहा 
कि प्रधानमंत्री की शकै्षणिक डिग्री स े जुड़ी 
जानकारी को आरटीआई काननू के तहत किस 
सीमा तक सार्वजनिक किया जा सकता ह।ै 
गजुरात विश्वविद्यालय न ेअदालत के समक्ष 
डिग्री स ेजडु़ी जानकारी की स्थिति और उसके 
सार्वजनिक किए जान ेके मदु्दे पर अपना पक्ष 
रखा था। दसूरी ओर, केजरीवाल की ओर से 
यह तर्क रखा गया कि यदि सबंधंित डिग्री की 
जानकारी सार्वजनिक रूप स ेउपलब्ध ह ैतो 
उस ेआरटीआई के दायर ेमें रखने को लेकर 
अलग दषृ्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। 
इन दलीलों पर पहल ेएकल पीठ और अब 
खडंपीठ न ेअपन-ेअपन ेस्तर पर विचार किया। 
मामल ेकी काननूी पषृ्ठभमूि में केंद्रीय सचूना 
आयोग की भमूिका भी महत्वपरू्ण रही ह।ै 
2016 में सीआईसी न ेगजुरात विश्वविद्यालय 
स ेप्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी की डिग्री स ेसबंधंित 
जानकारी उपलब्ध करान े को कहा था। 
विश्वविद्यालय न ेइस निर्देश को हाईकोर्ट में 
चनुौती दी। बाद में एकल पीठ ने सीआईसी 
के निर्देश को रद्द करत ेहएु केजरीवाल पर 25 
हजार रुपय ेका खर्च लगाया। इस आदशे के 
खिलाफ दायर अपील पर अब खडंपीठ ने भी 
हस्तक्षेप स ेइनकार कर दिया ह।ै

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश 
कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर 
विपक्षी दल एक बार फिर संसद में प्रस्ताव 
लाने की तैयारी में हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण 
यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग 
के कामकाज पर जारी राजनीतिक विवाद के 
बीच विपक्षी दलों ने नए सिरे से मोर्चाबंदी 
शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, आम 
आदमी पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 
(डीएमके) ने भी प्रस्तावित नोटिस का 
समर्थन करने पर सहमति जताई है। दोनों 
दल औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन की 
बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन चुनाव 
आयोग और एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर 
विपक्षी दलों के साथ समन्वय कर रहे हैं।
विपक्षी दलों की ओर से यह नया प्रयास 
ऐसे समय में किया जा रहा है, जब इसी 
साल मार्च और अप्रैल में भी मुख्य चुनाव 
आयुक्त को हटाने के लिए संसद में नोटिस 
दिए जा चुके हैं। मार्च में लोकसभा और 
राज्यसभा दोनों सदनों में नोटिस पेश किए 
गए थे। राज्यसभा में 63 सांसदों और 
लोकसभा में 130 सांसदों के हस्ताक्षर वाला 
प्रस्ताव सामने आया था। दोनों नोटिसों को 

बाद में संबंधित पीठासीन अधिकारियों ने 
स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 24 अप्रैल 
को राज्यसभा में एक और नोटिस दिया गया, 
जिस पर 73 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर 
बताए गए थे। उस नोटिस में ज्ञानेश कुमार 
को हटाने के लिए नौ आधार बताए गए थे।
अब विपक्ष एक बार फिर दोनों सदनों में 
नया नोटिस पेश करने की तैयारी कर रहा 
है। रिपोर्टों के मुताबिक प्रस्ताव का मसौदा 
कानूनी विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया 
जा रहा है। विपक्षी नेताओं की ओर से कहा 
गया है कि नए प्रस्ताव में चुनाव आयोग 
के कामकाज और एसआईआर से जुड़े 
हालिया घटनाक्रम को भी आधार बनाया 
जाएगा। प्रस्ताव तैयार होने के बाद सांसदों 
के समर्थन और हस्ताक्षरों की प्रक्रिया पूरी 
कर उसे लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत 
किए जाने की संभावना है।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की 
सक्रियता का सबसे बड़ा कारण एसआईआर 
को लेकर जारी विवाद है। विपक्षी दल 
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 
की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा 
रहे हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची 

में नामों के सत्यापन और संभावित विलोपन 
की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी 
चाहिए। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने अपने 
कामकाज को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप 
बताया है और आयोग के भीतर मतभेदों 
को सामान्य संस्थागत विचार-विमर्श का 
हिस्सा बताया है। इसलिए एसआईआर को 
लेकर सामने आए आरोपों और आयोग की 
प्रतिक्रिया दोनों को इस पूरे विवाद के संदर्भ 
में देखा जा रहा है।
इसी बीच चुनाव आयोग के भीतर 

एसआईआर से जुड़े फैसलों पर मतभेदों 
की खबरों ने राजनीतिक बहस को और 
तेज कर दिया है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ 
की एक रिपोर्ट के अनुसार, तीन सदस्यीय 
चुनाव आयोग के भीतर पिछले दस महीनों 
में एसआईआर और मतदाता सूची से 
संबंधित फैसलों पर कम से कम 14 मौकों 
पर सवाल या आपत्तियां दर्ज की गईं। 
विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट को लेकर भी 
मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर सवाल 
उठाए हैं। हालांकि, इन रिपोर्टों और उनसे 

जुड़े राजनीतिक आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष 
निकालना जांच और संबंधित संस्थागत 
प्रक्रिया का विषय है।
आप और डीएमके की भूमिका इस पूरे 
घटनाक्रम में इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा 
रही है क्योंकि दोनों दल इंडिया गठबंधन के 
साथ अपने राजनीतिक संबंधों में पहले की 
तुलना में अलग स्थिति में हैं। इसके बावजूद 
दोनों पार्टियां चुनाव आयोग के कामकाज 
और एसआईआर जैसे मुद्दों पर अन्य विपक्षी 
दलों के साथ संवाद कर रही हैं। जून में 21 
विपक्षी दलों द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश 
को भेजे गए पत्र में भी चुनाव आयोग के 
कामकाज और एसआईआर को लेकर 
चिंताएं जताई गई थीं। इस पत्र में आप और 
डीएमके भी शामिल थे।
विपक्षी नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बैठकों 
का दौर भी जारी है। रिपोर्टों के मुताबिक, 
सीपीआई(एम) महासचिव एमए बेबी ने 
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद 
केजरीवाल से मुलाकात की। तृणमूल 
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन 
ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 
से बातचीत की। इससे पहले डीएमके नेता 

कनिमोझी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री 
और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से 
मुलाकात की थी। इन बैठकों में एसआईआर 
और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी 
दलों के बीच समन्वय को लेकर चर्चा हुई।
30 सितंबर को नई दिल्ली में विपक्षी दलों 
की एक महत्वपूर्ण बैठक भी प्रस्तावित 
है। इसमें एसआईआर के खिलाफ संयुक्त 
राजनीतिक कार्यक्रम और मुख्य चुनाव 
आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग 
से जुड़े अगले कदम पर चर्चा होने की 
संभावना है। हालांकि, आम आदमी पार्टी 
और डीएमके इस बैठक में शामिल नहीं 
होंगी, लेकिन दोनों ने प्रस्तावित हटाने के 
नोटिस को समर्थन देने की सहमति जताई 
है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 
के भी बैठक में स्वयं शामिल न होने और 
प्रतिनिधि भेजने की जानकारी सामने आई 
है।
विपक्ष के इस कदम के बीच मामला केवल 
संसद तक सीमित नहीं है। एसआईआर और 
चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े कुछ मुद्दे 
न्यायपालिका के समक्ष भी पहुंचे हैं। रिपोर्टों 
के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव 

आयुक्त की भूमिका और एसआईआर से 
जुड़े निर्णयों को चुनौती देने वाली याचिका 
पर सुनवाई प्रस्तावित है। याचिका में आयोग 
के निर्णय लेने की प्रक्रिया और एसआईआर 
से जुड़े पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं। 
अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती 
है, इस पर भी राजनीतिक और कानूनी 
हलकों की नजर है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की 
संवैधानिक प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक 
कार्रवाई से अलग है। मार्च में पेश किए 
गए प्रस्तावों में संविधान के अनुच्छेद 
324(5) सहित संबंधित कानूनी प्रावधानों 
का हवाला दिया गया था। अप्रैल में दोनों 
सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा पहले 
नोटिसों को अस्वीकार किए जाने के बाद 
अब विपक्ष नए प्रस्ताव को अधिक विस्तृत 
कानूनी समीक्षा के साथ आगे बढ़ाने की 
तैयारी कर रहा है। ऐसे में नए नोटिस की 
स्वीकार्यता और उसके बाद की संसदीय 
प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव आयोग की 
भूमिका, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, 
संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही और 

संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने 
की प्रक्रिया को एक बार फिर राजनीतिक 
बहस के केंद्र में ला दिया है। विपक्षी दल 
नए नोटिस के जरिए अपने आरोपों और 
आपत्तियों को संसद के सामने रखना चाहते 
हैं, जबकि चुनाव आयोग अपने निर्णयों को 
निर्धारित कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के 
तहत लिया गया बता रहा है। अब नजर 
इस बात पर है कि नए प्रस्ताव को कितने 
सांसदों का समर्थन मिलता है, दोनों सदनों 
के पीठासीन अधिकारी इस पर क्या निर्णय 
लेते हैं और एसआईआर से जुड़े मामलों में 
न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती 
है।
इस बीच, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 
प्रस्तावित तीसरा संसदीय प्रयास विपक्षी 
दलों के लिए केवल एक व्यक्ति को हटाने 
की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। 
एसआईआर, मतदाता सूची, चुनाव आयोग 
की कार्यप्रणाली और संवैधानिक संस्थाओं 
की जवाबदेही जैसे मुद्दे इसके केंद्र में हैं। 
आने वाले दिनों में संसद और अदालत दोनों 
जगह इन विषयों पर होने वाली कार्रवाई से 
इस विवाद की अगली दिशा तय होगी।

न्यूयॉर्क। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 
कहा है कि पड़ोसी देश से उत्पन्न होने 
वाला आतंकवाद भारत की प्रमुख सुरक्षा 
चिंताओं में शामिल है और यदि भारत के 
साझेदार इस चिंता की गंभीरता को पूरी तरह 
नहीं समझते या उसकी पर्याप्त सराहना 
नहीं करते तो इसका असर द्विपक्षीय संबंधों 
पर पड़ सकता है। उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे 
समय की है जब भारत और अमेरिका के 
संबंध व्यापार, शुल्क, आव्रजन और दक्षिण 
एशिया में बदलते कूटनीतिक समीकरणों 
के बीच कई जटिल मुद्दों से गुजर रहे हैं। 
जयशंकर ने हालांकि यह भी कहा कि 
केवल भारत ही अमेरिका के साथ संबंधों में 
चुनौतियों का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि 
दुनिया के कई देशों के लिए अमेरिका के 
साथ अपने संबंधों को संभालना पहले की 
तुलना में अधिक जटिल हुआ है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के 
उच्चस्तरीय सप्ताह के समापन के बाद 
सोमवार को न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी 
द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जयशंकर 
ने भारत-अमेरिका संबंधों पर विस्तार से 
अपनी बात रखी। कार्यक्रम में भारतीय-
अमेरिकी समुदाय के प्रमुख सदस्य, नीति 
विशेषज्ञ और अन्य लोग मौजूद थे। उनसे 
दोनों देशों के संबंधों में हाल में आई 
चुनौतियों और उन्हें बेहतर दिशा में ले जाने 
के उपायों के बारे में सवाल किया गया 
था। जवाब में उन्होंने व्यापार वार्ताओं की 
जटिलता के साथ-साथ आतंकवाद से जुड़ी 
भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी महत्वपूर्ण 
मुद्दा बताया।
जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए 
आतंकवाद केवल विदेश नीति से जुड़ा 

कोई सामान्य विषय नहीं है, बल्कि यह लंबे 
समय से राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीर चिंता रहा 
है। उन्होंने पड़ोसी देश से दशकों से जारी 
आतंकवादी गतिविधियों का उल्लेख करते 
हुए कहा कि भारत ने इस चुनौती का सामना 
लंबे समय से किया है। उनके मुताबिक, 
यदि किसी साझेदार के लिए भारत की इतनी 
महत्वपूर्ण चिंता पर्याप्त रूप से समझी या 
महसूस नहीं की जाती है तो स्वाभाविक रूप 
से उस संबंध में भी इसका प्रभाव दिखाई 
देता है। विदेश मंत्री की यह टिप्पणी सीधे 
तौर पर किसी एक देश का नाम लिए 
बिना भारत की उस स्थिति को रेखांकित 
करती है जिसमें सीमा पार आतंकवाद को 
उसकी सुरक्षा और विदेश नीति की प्रमुख 
प्राथमिकताओं में माना जाता है।
भारत और अमेरिका के संबंधों की मौजूदा 
स्थिति पर बात करते हुए जयशंकर ने 
कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ 
‘उतार-चढ़ाव’ आए हैं। उन्होंने इसकी एक 
वजह व्यापार समझौते को लेकर चली 
लंबी और जटिल बातचीत को बताया। 
उनके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में 

बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक, कृषि क्षेत्र से 
जुड़े लोग और विभिन्न आकार के उद्योग 
शामिल हैं, इसलिए व्यापार समझौते से 
जुड़े मुद्दों पर बातचीत करना कई स्तरों पर 
जटिल हो जाता है। उन्होंने कहा कि दोनों 
पक्षों के बीच व्यापार समझौते को लेकर 
अब काफी हद तक समझ बनी है, लेकिन 
अमेरिकी नीति और शुल्क व्यवस्था में आए 
बदलावों को लेकर अभी भी कुछ प्रश्न बने 
हुए हैं।
जयशंकर की टिप्पणी का दूसरा महत्वपूर्ण 
पहलू अमेरिका के पाकिस्तान क े साथ 
बढ़ते संपर्कों से जुड़ा है। हाल के महीनों 
में वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच 
कूटनीतिक संवाद बढ़ा है। इसी पृष्ठभूमि 
में भारत की ओर से सीमा पार आतंकवाद 
को लेकर अपनी चिंताओं को अधिक स्पष्ट 
रूप से सामने रखा गया है। जयशंकर ने 
अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को 
केवल व्यापार या आर्थिक मुद्दों से जोड़कर 
देखने के बजाय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को 
भी समान महत्व देने की आवश्यकता पर 
जोर दिया।

विदेश मंत्री की यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र 
महासभा में भारत के हालिया रुख की 
पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही 
है। महासभा में अपने संबोधन के दौरान 
जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत 
की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि 
आतंकवाद को सामान्य बनाने की किसी भी 
कोशिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
भारत लंबे समय से पाकिस्तान से उत्पन्न 
या वहां से संचालित होने वाले आतंकवादी 
नेटवर्क को अपनी सुरक्षा के लिए चुनौती 
बताता रहा है। पाकिस्तान इन आरोपों को 
स्वीकार नहीं करता और दोनों देशों के बीच 
आतंकवाद, कश्मीर तथा क्षेत्रीय सुरक्षा से 
जुड़े मुद्दों पर गंभीर मतभेद बने हुए हैं।
भारत-अमेरिका संबंधों में व्यापार और 
आतंकवाद के अलावा वैश्विक रणनीतिक 
समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा 
रहे हैं। जयशंकर ने एशिया सोसाइटी के 
कार्यक्रम में बदलती विश्व व्यवस्था का 
उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश एक-
दूसरे के साथ कई स्तरों पर संबंध बनाए 
रख रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया 
कि मौजूदा दौर में देशों के लिए अपने हितों 
की रक्षा करने के साथ-साथ अलग-अलग 
साझेदारियों को संतुलित करना भी जरूरी 
हो गया है। उन्होंने बहुध्रुवीय होती दुनिया 
का उल्लेख करते हुए भारत की रणनीतिक 
स्वायत्तता और विभिन्न देशों के साथ संबंध 
बनाए रखने की नीति को रेखांकित किया।
जयशंकर ने अमेरिका के साथ संबंधों को 
लेकर यह भी कहा कि भारत अकेला ऐसा 
देश नहीं है जिसे वाशिंगटन के साथ अपने 
संबंधों में जटिल परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ रहा है।

सीईसी ज्ञानेश कुमार पर फिर संसद में घमासान, आप-डीएमके भी हटाने के प्रस्ताव के साथ
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मोदी की डिग्री की जानकारी से जुड़े मामले में केजरीवाल 
की अपील खारिज, 25 हजार का खर्च बरकरार

उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक दबाव की तस्वीर 
2.43 लाख छात्रों के सर्वे में सामने आई गंभीर चिंता

आतंकवाद पर भारत की चिंता समझना जरूरी, अनदेखी से रिश्तों पर असर : जयशंकर

नई दिल्ली। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों 
में पढ़ने वाले छात्रों की मानसिक सेहत 
को लेकर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सर्वे 
में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। 
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस टास्क फोर्स के 
देशव्यापी सर्वे में 2.43 लाख से अधिक 
छात्रों ने हिस्सा लिया। शुरुआती आंकड़ों के 
अनुसार, करीब 9 प्रतिशत छात्रों ने बताया 
कि उन्हें पिछले एक वर्ष के दौरान अक्सर 
या बहुत अधिक आत्महत्या के विचार 
आए। वहीं, लगभग 15 प्रतिशत छात्रों ने 
कहा कि पिछले छह महीनों में ऐसा समय 
भी आया, जब उन्होंने बहुत ज्यादा तनाव, 
परेशानी या बेचैनी महसूस की। टास्क फोर्स 
उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की मानसिक 
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आत्महत्या 
की घटनाओं की रोकथाम के उपायों का 
अध्ययन कर रही है।
सर्वे में शामिल छात्रों का एक बड़ा हिस्सा 
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 
अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित था। उपलब्ध 
आंकड़ों के अनुसार, सर्वे में शामिल करीब 
67 प्रतिशत छात्र इन तीन सामाजिक वर्गों 
से थे। टास्क फोर्स ने केवल ऑनलाइन 
या प्रश्नावली आधारित सर्वे तक खुद को 
सीमित नहीं रखा, बल्कि विभिन्न उच्च 
शिक्षण संस्थानों का दौरा कर छात्रों, 
शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों और 
अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत भी की। 
अब तक दिल्ली-एनसीआर, तमिलनाडु, 
कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल में 
विभिन्न संस्थानों तथा विषयों से जुड़े 19 
स्थानों पर कुल 30 बैठकें की जा चुकी हैं।
टास्क फोर्स के सर्वे में छात्रों से उनकी 
पढ़ाई, सामाजिक वातावरण, मानसिक 
स्थिति, संस्थान में उपलब्ध सहायता, 
शिक्षकों और प्रशासन से जुड़ी चिंताओं 
समेत कई विषयों पर जानकारी मांगी गई। 

शुरुआती निष्कर्षों में मानसिक दबाव और 
भावनात्मक परेशानियों से जुड़े जवाब 
विशेष रूप से ध्यान खींचने वाले हैं। करीब 
15 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि पिछले 
छह महीनों के दौरान उनके जीवन में ऐसा 
दौर आया, जब उन्होंने अत्यधिक दबाव, 
परेशानी या बेचैनी महसूस की। कुछ छात्रों 
ने लगातार कई सप्ताह तक उदासी, तनाव 
या बेचैनी जैसी भावनाओं का अनुभव होने 
की बात भी कही।
आत्महत्या के विचारों से संबंधित आंकड़ा 
भी टास्क फोर्स के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वे 
में करीब 9 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि 
पिछले एक वर्ष में उन्हें अक्सर या बहुत 
अधिक आत्महत्या के विचार आए। यह 
आंकड़ा पूरे छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व 
करता है, ऐसा मानना अभी उचित नहीं 
होगा, क्योंकि टास्क फोर्स ने स्वयं संकेत 
दिया है कि सर्वे के मौजूदा नमूने में सभी 
सामाजिक और अन्य वर्गों का समान 
प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए इन आंकड़ों 
को फिलहाल शुरुआती निष्कर्ष के रूप 
में देखा जा रहा है और अंतिम रिपोर्ट में 
विस्तृत विश्लेषण के बाद ही तस्वीर अधिक 
स्पष्ट हो सकेगी।
टास्क फोर्स के समक्ष छात्रों ने अपनी 
पढ़ाई और अकादमिक दबाव से लेकर 
सामाजिक जीवन तथा संस्थागत वातावरण 
तक कई तरह की चिंताएं रखीं। एक वरिष्ठ 
अधिकारी के अनुसार, छात्रों में झिझक 

और संस्थानों की अपनी सीमाओं 
के बावजूद अधिकांश स्थानों पर 
विद्यार्थियों ने अपनी समस्याओं 
के बारे में खुलकर बातचीत की। 
बातचीत में मानसिक स्वास्थ्य से 
जुड़े मुद्दों के अलावा शिक्षकों और 
प्रशासन के साथ संवाद, सामाजिक 
परिस्थितियों तथा पढ़ाई से संबंधित 
दबाव जैसे विषय भी सामने आए।

टास्क फोर्स की ओर से किए जा रहे 
संस्थागत दौरों का उद्देश्य केवल आंकड़े 
जुटाना नहीं, बल्कि छात्रों की वास्तविक 
परिस्थितियों को समझना भी है। इसी 
दौरान छात्रों और शिक्षकों से यह जानने का 
प्रयास किया गया कि संस्थानों में मानसिक 
स्वास्थ्य सहायता के लिए वर्तमान में किस 
तरह की व्यवस्था मौजूद है और छात्रों को 
जरूरत पड़ने पर सहायता हासिल करने में 
किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है। शुरुआती बातचीत के आधार पर उच्च 
शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य 
सहायता तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने 
की आवश्यकता सामने आने की बात 
कही गई है। सर्वे के आंकड़ों में सामाजिक 
वर्ग से जुड़ा पहलू भी महत्वपूर्ण है। कुल 
प्रतिभागियों में करीब दो-तिहाई से अधिक 
छात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। हालांकि, 
टास्क फोर्स ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान 
नमूने में सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व 
नहीं है। ऐसे में अलग-अलग सामाजिक 
समूहों के बीच मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े 
आंकड़ों की सीधी तुलना करना फिलहाल 
उचित नहीं होगा। अंतिम रिपोर्ट तैयार करते 
समय टास्क फोर्स को इस नमूना संरचना 
और अन्य सीमाओं को ध्यान में रखना 
होगा। सर्वे में छात्रों से पूछे गए कई सवालों 
के जवाब अभी विश्लेषण के चरण में हैं। 

खासतौर पर छात्रों ने अपने शब्दों में जो 
जवाब दिए हैं, उनका विस्तृत अध्ययन 
किया जा रहा है। इन जवाबों से छात्रों की 
व्यक्तिगत और संस्थागत चुनौतियों को 
समझने में मदद मिलने की उम्मीद है। 
अधिकारी के अनुसार, केवल संख्यात्मक 
आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालने 
के बजाय छात्रों की लिखित प्रतिक्रियाओं 
और टास्क फोर्स की संस्थानों में हुई बैठकों 
से प्राप्त जानकारी को भी अंतिम रिपोर्ट में 
महत्व दिया जाएगा।
राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन उच्च शिक्षण 
संस्थानों में छात्रों की मानसिक सेहत और 
आत्महत्या की घटनाओं से जुड़े मामलों 
की व्यापक समीक्षा के लिए किया गया 
है। इसका उद्देश्य समस्या के कारणों 
को समझना और ऐसे उपाय सुझाना है, 
जिनसे छात्रों को समय पर सहायता मिल 
सके तथा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य 
से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा 
सके। टास्क फोर्स की गतिविधियों में देश 
के अलग-अलग हिस्सों के उच्च शिक्षण 
संस्थानों का दौरा और संबंधित पक्षों से 
संवाद इसी व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है।
देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई 
का बढ़ता दबाव, भविष्य को लेकर चिंता, 
सामाजिक परिस्थितियां और संस्थागत 
वातावरण जैसे विषय लंबे समय से छात्रों 
के अनुभवों का हिस्सा रहे हैं। हालांकि, इन 
सभी कारकों के बीच सीधा कारण-परिणाम 
संबंध इस शुरुआती सर्वे से स्थापित नहीं 
किया जा सकता। टास्क फोर्स के सामने 
अब चुनौती यह है कि छात्रों द्वारा साझा की 
गई व्यक्तिगत परेशानियों और संस्थानों से 
मिली जानकारी को व्यापक अध्ययन के 
साथ जोड़कर ऐसे ठोस सुझाव तैयार किए 
जाएं, जो विभिन्न प्रकार के उच्च शिक्षण 
संस्थानों में लागू किए जा सकें।
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संपादकीय
एआई का भस्मासुर

अभियान 

प्रेरणा 

दस साल पहले 28-29 सितंबर की 
रात भारत ने नियंत्रण रेखा पार कर 
आतंकवाद के उन ठिकानों पर प्रहार 
किया था, जिन्हें लंबे समय से सीमा 
पार आतंक की मशीनरी का हिस्सा 
माना जाता रहा था। यह कवेल कुछ 
आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य 
कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की 
सुरक्षा नीति में एक निर्णायक मोड़ 
था। उरी हमले में 19 भारतीय सैनिकों 
की शहादत के बाद हुई 2016 की 
सर्जिकल स्ट्राइक ने यह संकेत दिया 
था कि सीमा पार से आतंकवाद को 
केवल कटूनीतिक या सीमित सैन्य 
प्रतिक्रिया तक सीमित रखने का 
पुराना ढांचा बदल रहा है।प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी ने बीते सप्ताह यानि 27 
सितंबर 2026 को ‘मन की बात’ में 
इसी बदलाव को रेखांकित करते हुए 
2016 की कार्रवाई को ऐतिहासिक 
उपलब्धि बताया था। उन्होंने कहा कि 
भारतीय सैनिक नियंत्रण रेखा पार कर 
आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने 
में सक्षम हैं, यह देखकर दुनिया हैरान 
रह गई थी। प्रधानमंत्री ने 2016 की 
सर्जिकल स्ट्राइक को बालाकोट और 
2025 के ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते 
हुए भारत की आतंकवाद विरोधी नीति 
में लगातार आए बदलाव को सामने 
रखा था।
देखा जाये तो असल बदलाव समझने 
के लिए 2016 से पहले की तस्वीर 
देखनी होगी। संसद हमले और 2008 
के मुंबई हमले जैसे बड़े आतंकवादी 
हमलों के बाद भारत के सामने सबसे 
बड़ी रणनीतिक दुविधा यही थी कि 
पाकिस्तान की धरती से संचालित 
आतंकवाद का सैन्य जवाब देने पर 
कहीं दो परमाणु-संपन्न देशों के 
बीच व्यापक युद्ध न छिड़ जाए। इसी 
आशंका ने लंबे समय तक भारत की 
नीति को संयम की सीमा में रखा। 
लेकिन उरी ने इस गणित को बदल 
दिया। 
28-29 सितंबर 2016 को भारतीय 
विशेष बलों ने नियंत्रण रेखा पार कर 
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-
कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के लिए 
इस्तेमाल किए जा रहे ठिकानों को 
निशाना बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात 
यह थी कि सरकार ने इस कार्रवाई 
को सार्वजनिक रूप से स्वीकार 
किया। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि 
आतंकवाद और उसके बुनियादी ढांचे 
के बीच दूरी बनाकर भारत को रोकने 
की रणनीति अब पहले जैसी प्रभावी 
नहीं मानी जाएगी।
यहीं से भारत की प्रतिरोधक रणनीति 
का नया अध्याय शुरू हुआ। 2019 
में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट 
में हवाई कार्रवाई ने जवाब की 
भौगोलिक सीमा को नियंत्रण रेखा 
से आगे बढ़ाया। यानी 2016 में 

जहाँ जमीनी कार्रवाई नियंत्रण रेखा 
के पार आतंकी ठिकानों तक पहुँची 
थी, वहीं बालाकोट एअर स्ट्राइक ने 
यह दिखाया कि भारत आवश्यकता 
पड़ने पर पाकिस्तान के भीतर भी 
आतंकवादी बुनियादी ढांचे को 
निशाना बना सकता है।
फिर 2025 में पहलगाम आतंकी 
हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने इस 
रणनीति को एक और स्तर पर पहुँचा 
दिया। 7 मई 2025 को पाकिस्तान 
और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-
कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों को 
निशाना बनाया गया। मोदी सरकार 
ने इसे केंद्रित और नियंत्रित कार्रवाई 
बताया तथा कहा कि पाकिस्तानी 
सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं 
बनाया गया। यानी उरी, बालाकोट 
और ऑपरेशन सिंदूर, यह तीनों एक 
जैसी सैन्य कार्रवाइयाँ नहीं थीं। इनके 
तरीके, हथियार, लक्ष्य और भौगोलिक 
दायरे अलग थे। लेकिन इनके पीछे 
दिखाई देने वाला रणनीतिक संदेश 
एक ही था कि भारत आतंकवादी हमले 
और उसके पीछ ेमौजूद बुनियादी ढांचे 
को पूरी तरह अलग-अलग घटनाएँ 
मानकर नहीं चलेगा।
इस तरह 2016 का अभियान भारत 
की राष्ट्रीय सुरक्षा सोच में निर्णायक 
बदलाव था। भारत ने तथाकथित 
‘रणनीतिक संयम’ से आगे बढ़कर 
ऐसी प्रतिरोधात्मक कार्रवाई की दिशा 
पकड़ी जिसमें पूर्ण युद्ध की सीमा 
पार किए बिना अपनी क्षमता दिखाई 
गई। यही इस बदलाव का सबसे बड़ा 
रणनीतिक अर्थ है। इसका निशाना 
केवल आतंकवादी संगठन नहीं, 
बल्कि प्रॉक्सी युद्ध का पूरा गणित 
है। हालांकि भारत की कार्रवाइयों के 
बावजूद प्रॉक्सी युद्ध समाप्त नहीं हुआ 
है। खतरे ने अपना रूप बदला है। ड्रोन 
के जरिए हथियार और मादक पदार्थ 
भेजना, छोटे प्रशिक्षित घुसपैठ दल 
और कम दृश्यता वाली आतंकवादी 
कार्रवाइयाँ इसी बदलती रणनीति का 
हिस्सा मानी जा रही हैं। जम्मू क्षेत्र 
और पीर पंजाल के दक्षिण में बढ़ा 
सुरक्षा फोकस भी इसी बदलाव को 
दर्शाता है।
बहरहाल, दस साल पहले सवाल 
था कि आतंकी हमले के बाद भारत 
जवाब देगा या नहीं? उरी के बाद वह 
सवाल बदल गया। अब सवाल यह है 
कि जवाब किस स्तर पर होगा, उसकी 
सीमा क्या होगी और आतंकवाद के 
पीछे मौजूद ढांचे पर उसकी कीमत 
कितनी भारी पड़ेगी। 2016 की 
सर्जिकल स्ट्राइक ने इस बदलाव को 
दृश्यमान किया; बालाकोट ने उसे 
आगे बढ़ाया और ऑपरेशन सिंदूर 
ने उसकी अगली तस्वीर सामने रख 
दी। यही बीते दशक का सबसे बड़ा 
सामरिक संदेश है।

मनुष्य के जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व ह।ै 
परिवार, मित्र, परिचित और सहकर्मी जीवन को 
सहारा दते ेहैं, लकेिन हर संबधं हमेशा एक जसैा 
नहीं होता। कुछ रिश्ते विश्वास और आत्मीयता 
पर टिके होत े हैं, जबकि कुछ सबंंध केवल 
आवश्यकता, स्वार्थ और परिस्थितियों के आधार 
पर बने रहत ेहैं। ऐसे रिश्तों की वास्तविकता तब 
सामने आती है, जब सामन ेवाल ेव्यक्ति को हमसे 
कोई लाभ मिलना बदं हो जाता ह।ै अच्छे समय 
में साथ दनेे वाल ेबहतु लोग मिल जाते हैं, लकेिन 
कठिन समय में बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े 
रहने वाल ेलोगों की पहचान ही सच्चे सबंधंों की 
कसौटी बनती ह।ै
कहा जाता है कि मनषु्य की पहचान उसके 
व्यवहार स ेहोती ह,ै लकेिन केवल उस व्यवहार 
स ेनहीं जो वह अपन े हित के समय करता ह।ै 
किसी व्यक्ति के चरित्र को समझन े के लिए 
यह दखेना अधिक जरूरी ह ै कि वह तब कैसा 
व्यवहार करता ह,ै जब उस ेसामने वाल ेसे कुछ 
प्राप्त होने की उम्मीद नहीं होती। जब आवश्यकता 
समाप्त हो जाती ह ैऔर अपनापन भी समाप्त हो 
जाता ह,ै तब सबंधं की वास्तविक प्रकृति सामने 
आने लगती ह।ै
कौटिल्य की नीति में मनषु्य के व्यवहार को 
समझने के लिए व्यावहारिक दषृ्टि पर विशषे जोर 
मिलता ह।ै कल्पना कीजिए कि एक बच्चा किसी 
खिलौने स ेबहतु उत्साह के साथ खेलता है। वह 
खिलौना उसके लिए उस समय महत्वपूर्ण होता 
ह,ै जब उसका मन उसमें लगा रहता ह।ै जसैे 

ही उसका मन उसस ेभर जाता ह,ै वही खिलौना 
कमर ेके किसी कोन ेमें पड़ा रह जाता ह।ै जीवन 
में कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति वाल ेलोग भी रिश्तों को इसी 
दषृ्टि से दखेत ेहैं। जब तक उन्हें किसी व्यक्ति 
स े सहायता, सवुिधा, सहयोग या लाभ मिलता 
रहता ह,ै तब तक उनके व्यवहार में अपनापन 
दिखाई दतेा है। आवश्यकता समाप्त होत े ही 
बातचीत कम होन ेलगती ह ैऔर धीर-ेधीरे दरूी 
बढ़ने लगती है।
ऐस ेव्यवहार स ेदखु होना स्वाभाविक ह।ै आखिर 
मनषु्य सबंधंों में केवल समय नहीं लगाता, बल्कि 
अपनी भावनाए,ं विश्वास और उम्मीदें भी लगाता 
ह।ै जब उस ेपता चलता ह ै कि जिस रिश्ते को 
वह दिल स ेनिभा रहा था, वह दसूर ेव्यक्ति के 
लिए केवल आवश्यकता तक सीमित था, तो 
भीतर स ेचोट पहुचंती ह।ै लकेिन ऐसी स्थिति में 
स्वय ंको तोड़ लनेा या हर व्यक्ति स ेघणृा करने 
लगना उचित नहीं है। जीवन की समझ यही है 
कि व्यक्ति दसूरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं 
कर सकता, लकेिन अपने व्यवहार और अपनी 
सीमाओं का निर्णय अवश्य कर सकता ह।ै
हर व्यक्ति को बदलन ेकी कोशिश करना अपने 
जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ करना ह।ै कुछ लोग 
अपनी आदतों और स्वभाव के कारण बार-बार 
दसूरों का इस्तेमाल करत े हैं। उनसे शिकायत 
करत ेरहना या उनस ेअपनपेन की उम्मीद करते 
रहना स्वय ंको पीड़ा दने ेके समान ह।ै ऐस ेलोगों 
के प्रति नफरत रखना आवश्यक नहीं, लकेिन 
उनस ेएक स्वस्थ दरूी बनाना समझदारी हो सकती 

ह।ै दरूी का अर्थ सबंधं तोड़ना या दशु्मनी करना 
नहीं ह।ै इसका अर्थ केवल इतना ह ै कि सामने 
वाल ेको उतनी ही जगह दी जाए, जितनी वह 
अपने व्यवहार स ेवास्तव में पाने का अधिकारी 
ह।ै
आत्मसम्मान मनुष्य की सबस ेबड़ी सपंत्तियों में 
स ेएक ह।ै किसी सबंधं को बचाने के लिए यदि 
बार-बार अपनी गरिमा, भावनाओं और स्वाभिमान 
को कुचलना पड़ रहा ह,ै तो ऐसे संबधं पर विचार 
करना जरूरी हो जाता ह।ै प्रेम और विनम्रता का 
अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति हर अपमान को सहता 
रह।े क्षमा करना महान गणु ह,ै लकेिन क्षमा का 
अर्थ यह नहीं कि हम बार-बार उसी परिस्थिति में 
स्वय ंको खड़ा कर दें। किसी की गलती को माफ 
किया जा सकता है, लेकिन उसस ेमिली सीख को 
भलूना बदु्धिमानी नहीं ह।ै
रिश्ते तभी लबें समय तक चलते हैं, जब उनमें 
आवश्यकता स ेअधिक विश्वास और स्वार्थ से 
अधिक अपनापन हो। जहां केवल काम पड़ने 
पर फोन किया जाए, आवश्यकता के समय बहुत 
अपना बनाया जाए और काम निकल जाने के 
बाद पहचान तक बदल जाए, वहां सबंधंों की 
गहराई पर विचार करना चाहिए। इसके विपरीत 
जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के कठिन समय में 
साथ खड़ा रहता ह,ै उसकी उपस्थिति जीवन में 
किसी सपंत्ति से कम नहीं होती।
हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर 
व्यक्ति हमारे साथ समान भावनाओं से नहीं जुड़ा 
होता। किसी स ेबहतु अधिक अपेक्षा रखना कभी-

कभी दखु का कारण बन जाता ह।ै इसलिए सबंधंों 
में प्रेम रखें, सहयोग करें और जहां सभंव हो, क्षमा 
भी करें, लेकिन अपने आत्मसम्मान की सीमा 
स्पष्ट रखें। अपने जीवन में लोगों को जगह दनेा 
अच्छी बात ह,ै लकेिन यह तय करना भी उतना ही 
जरूरी ह ैकि किसे कितनी जगह दी जाए।
दरूी हमशेा नाराजगी का सकेंत नहीं होती। कई 
बार दरूी मन की शांति बचाने का माध्यम होती 
ह।ै जब किसी सबंधं में लगातार अपमान, उपेक्षा, 
स्वार्थ या मानसिक तनाव मिलने लग,े तब थोड़ी 
दरूी व्यक्ति को स्वय ं को समझने और अपनी 
प्राथमिकताओं को पहचानने का अवसर दतेी ह।ै 
यह दरूी किसी के प्रति बदल ेकी भावना नहीं, 
बल्कि स्वय ंके प्रति जिम्मेदारी हो सकती ह।ै
जीवन की परिपक्वता इसी में ह ै कि हम लोगों 
को उनके व्यवहार के आधार पर समझें, लकेिन 
उनके व्यवहार की कड़वाहट को अपने स्वभाव 
का हिस्सा न बनने दें। जो लोग साथ छोड़ गए, 
उनस ेसीख लें; जो सच्चे हैं, उन्हें संभालकर रखें 
और जो केवल आवश्यकता के समय पास आत े
हैं, उनस ेअपेक्षाए ंसीमित कर लें। हर किसी से 
बरै करना बुद्धिमानी नहीं, लकेिन हर किसी को 
अपना समझ लेना भी समझदारी नहीं ह।ै रिश्तों में 
प्रेम बनाए रखिए, दूसरों के लिए सम्मान रखिए, 
पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी सबंधं 
को जीवित मत रखिए। क्योंकि कई बार जीवन में 
सबसे जरूरी कदम किसी को अपने पास बलुाना 
नहीं, बल्कि सही समय पर एक सम्मानजनक दरूी 
बना लनेा होता ह।ै

भारतीय संस्कृति में परिवार को केवल 
वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं माना 
गया ह।ै परिवार की पहचान उसके उन 
सदस्यों से भी जडु़ी होती ह,ै जो इस 
ससंार में अब मौजदू नहीं हैं, लेकिन 
जिनके संस्कार, परपंराए ं और स्मृतियां 
आज भी परिवार के जीवन का हिस्सा 
बनी हईु हैं। इसी भाव को धार्मिक रूप 
दने ेवाली परंपराओं में पितपृक्ष का विशेष 
स्थान ह।ै इन दिनों लोग अपन े पूर्वजों 
को याद करत ेहैं, उनके नाम स ेतर्पण 
करते हैं और अपनी पारिवारिक परपंरा 
के अनसुार श्राद्ध तथा पिडदान जसेै कर्म 
सपंन्न करत ेहैं। धार्मिक मान्यता में इसे 
पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त 
करन ेका अवसर माना जाता ह।ै
पितृपक्ष के दौरान दशे के कई तीर्थों में 
धार्मिक गतिविधिया ंबढ़ जाती हैं। नदी, 
सरोवर और प्राचीन धार्मिक स्थलों पर 
लोग अपन े परिवार के दिवगंत सदस्यों 
का स्मरण करत ेदिखाई दते ेहैं। सामान्य 
रूप से पिडंदान की चर्चा होन ेपर बिहार 
के गया का नाम सबस ेपहल ेसामन ेआता 
ह।ै गया को पितकृर्म के प्रमखु तीर्थों में 
माना जाता ह ैऔर यहा ंसदियों स ेश्राद्ध 
तथा पिडंदान की परपंरा चली आ रही है। 
हालाकंि देश के अलग-अलग हिस्सों में 
ऐस ेअनके तीर्थ हैं, जहां स्थानीय धार्मिक 

परपंराओं के अनसुार पितकृर्म किया 
जाता है। इसलिए यदि किसी कारण 
स े गया जाना सभंव न हो, तो परिवार 
अपनी परपंरा और पुरोहित की सलाह के 
अनसुार दसूर ेप्रसिद्ध तीर्थों का चयन कर 
सकता है।
उत्तर प्रदशे की काशी ऐसी ही धार्मिक 
नगरी है, जहां जीवन और मतृ्यु से 
जडु़े अनके ससं्कारों की परपंरा रही ह।ै 
वाराणसी को भगवान शिव की नगरी और 
मोक्ष की धार्मिक अवधारणा स ेजडु़ा नगर 
माना जाता है। गगंा के तट पर स्थित होने 
के कारण भी इसका आध्यात्मिक महत्व 
बहुत अधिक है। यहा ं पितरों के निमित्त 
किए जान ेवाले कर्मों की भी अपनी विशषे 
परपंरा है। पितपृक्ष में अनके परिवार 
काशी पहंुचकर अपन ेपूर्वजों का स्मरण 
करत े हैं और पुरोहितों के मार्गदर्शन में 
तर्पण, श्राद्ध तथा पिडंदान करात ेहैं।
काशी में पिशाच मोचन कंुड को पितकृर्म 
के लिए विशेष स्थान माना जाता ह।ै 
यहा ं पिडंदान के अलावा त्रिपिडंी श्राद्ध 
जसै ेधार्मिक अनषु्ठान भी किए जात ेहैं। 
परिवार अपनी आवश्यकता और परपंरा 
के अनसुार कर्मकाडं की विधि तय 
करता है। पितपृक्ष के दिनों में इस क्षेत्र 
में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती 
है। कई लोग अपन े पूर्वजों के नाम से 

धार्मिक अनषु्ठान करान ेके साथ गगंा तट 
पर जाकर स्नान और पजूा भी करत ेहैं।
वाराणसी की यात्रा रले, सड़क और हवाई 
मार्ग स ेकी जा सकती ह।ै देश के कई बड़े 
शहरों स े वाराणसी के लिए रले सवेाएं 
उपलब्ध हैं। हवाई मार्ग स े आन े वाले 
लोग लाल बहादरु शास्त्री अतंरराष्ट्रीय 
हवाई अड्डे तक पहुचंकर सड़क मार्ग से 
शहर में प्रवेश कर सकत े हैं। पितपृक्ष 
के दौरान धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ने 
की सभंावना रहती ह,ै इसलिए यात्रा 
और रहन ेकी व्यवस्था पहल ेस ेकरना 
सवुिधाजनक होता है।
गगंा की पवित्र धारा स ेजडु़ा हरिद्वार भी 
पितकृर्म की दषृ्टि स ेमहत्वपरू्ण माना जाता 
ह।ै उत्तराखडं में स्थित यह नगर दशे के 
प्रमखु धार्मिक केंद्रों में स ेएक ह।ै हरिद्वार 
में वर्षभर श्रद्धाल ुगगंा स्नान और धार्मिक 
अनषु्ठानों के लिए आत ेहैं। पितपृक्ष के 
समय गगंा के तट पर पितरों के निमित्त 
तर्पण और अन्य कर्म किए जात ेहैं।
हरिद्वार के नारायणी शिला मदंिर का 
सबंधं पितकृर्म की परपंरा स े बताया 
जाता ह।ै यहा ंश्रद्धाल ुअपन े परू्वजों के 
लिए पिडंदान तथा अन्य धार्मिक विधियां 
सपंन्न करात ेहैं। गगंा के किनार ेबठैकर 
पितरों का स्मरण करना श्रद्धालओुं के 
लिए धार्मिक आस्था के साथ भावनात्मक 

जडु़ाव का भी अवसर बनता ह।ै परिवार 
के सदस्य अपन ेदिवगंत बजुरु्गों को याद 
करत ेहैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त 
करत ेहैं।
हरिद्वार दशे के प्रमखु रले मार्गों से जडु़ा 
ह।ै रलेव े स्टेशन स े शहर के विभिन्न 
धार्मिक स्थलों तक स्थानीय परिवहन 
आसानी स े लिया जा सकता ह।ै हवाई 
यात्रा के लिए दहेरादनू स्थित जॉली ग्रांट 
हवाई अड्डे का उपयोग किया जा सकता 
ह।ै वहा ंस ेसड़क मार्ग के जरिए हरिद्वार 
पहुचंा जा सकता ह।ै धार्मिक सीजन में 
भीड़ और यातायात को ध्यान में रखत ेहएु 
यात्रा का समय पहल ेस ेनिर्धारित करना 
उपयोगी रहता ह।ै
मध्य प्रदशे की उज्जैन नगरी का धार्मिक 
महत्व भी पितकृर्म के कारण विशषे माना 
जाता ह।ै उज्जैन भगवान महाकाल की 
नगरी के रूप में दशेभर में प्रसिद्ध ह।ै 
शिप्रा नदी के तट पर बस ेइस नगर में 
अनके प्राचीन मदंिर और धार्मिक स्थल 
हैं। महाकालशे्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के 
साथ यहा ंआन ेवाल ेश्रद्धाल ु पितरों के 
निमित्त भी धार्मिक कर्म कराते हैं।
उज्जैन में सिद्धवट को पितकृर्म के 
लिए प्रमखु स्थान माना जाता ह।ै इसके 
अतिरिक्त गयाकोठा मदंिर, रामघाट 
और नसृिहं घाट जसै ेस्थान भी धार्मिक 

अनषु्ठानों स े जुड़े हएु हैं। पितपृक्ष में 
श्रद्धाल ुशिप्रा नदी में स्नान करने के बाद 
तर्पण करत े हैं और अपनी पारिवारिक 
परपंरा के अनसुार पिडंदान करात े हैं। 
उज्जैन की धार्मिक यात्रा में कई लोग 
महाकालशे्वर और अन्य मदंिरों के दर्शन 
भी शामिल करत ेहैं।
उज्जैन तक रले मार्ग स े पहुचंना 
आसान ह।ै उज्जैन रलेवे स्टेशन दशे 
के विभिन्न हिस्सों स ेआन ेवाल ेयात्रियों 
के लिए प्रमखु माध्यम ह।ै हवाई मार्ग 
स ेयात्रा करन ेवाल ेलोग इदंौर के दवेी 
अहिल्याबाई होलकर अतंरराष्ट्रीय हवाई 
अड्डे तक पहुचंकर सड़क मार्ग स ेउज्जैन 
जा सकत ेहैं। इदंौर और उज्जैन के बीच 
नियमित सड़क परिवहन उपलब्ध रहता 
ह।ै
हरियाणा का कुरुक्षेत्र भी धार्मिक इतिहास 
में विशषे स्थान रखता ह।ै महाभारत और 
श्रीमद्भगवद्गीता स ेजडु़े होन ेके कारण 
कुरुक्षेत्र को धर्म और भारतीय इतिहास 
के महत्वपरू्ण केंद्र के रूप में दखेा जाता 
ह।ै यहां अनके ऐस े धार्मिक स्थल हैं, 
जिनस े विभिन्न ससं्कारों और अनुष्ठानों 
की परपंराए ंजडु़ी हईु हैं। पितपृक्ष में भी 
लोग कुरुक्षेत्र के पवित्र सरोवरों पर अपने 
परू्वजों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म 
करत ेहैं।

ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर यहां 
के प्रमखु धार्मिक स्थल हैं। धार्मिक 
मान्यताओं के अनसुार इन सरोवरों का 
विशषे महत्व ह।ै पितपृक्ष में श्रद्धाल ुयहां 
पहुचंकर स्नान और तर्पण करत ेहैं तथा 
परुोहित के मार्गदर्शन में श्राद्ध कर्म सपंन्न 
करात ेहैं। कुरुक्षेत्र के 48 कोस क्षेत्र को 
भी धार्मिक दषृ्टि स ेमहत्वपरू्ण माना जाता 
ह ैऔर यहा ंकई प्राचीन तीर्थस्थल स्थित 
हैं।
कुरुक्षेत्र रलेवे स्टेशन तक ट्रेन स ेपहुचंा 
जा सकता ह।ै स्टेशन स े ब्रह्म सरोवर 
और सन्निहित सरोवर सहित अन्य 
धार्मिक स्थलों तक स्थानीय वाहन 
आसानी स े मिल जात े हैं। सड़क मार्ग 
स ेभी कुरुक्षेत्र को आसपास के शहरों से 
जोड़ा गया ह।ै धार्मिक यात्रा की योजना 
बनान ेवाल ेश्रद्धालओुं के लिए स्थानीय 
परुोहितों स ेपहल ेसपंर्क करना उपयोगी 
हो सकता ह,ै ताकि अनषु्ठान की तिथि 
और समय को लकेर किसी प्रकार की 
परशेानी न हो।
पितपृक्ष के कर्मकाडं में केवल धार्मिक 
विधि ही नहीं, बल्कि परिवार की स्मृतियां 
भी जडु़ी होती हैं। जब कोई परिवार अपने 
परू्वजों का नाम लकेर तर्पण करता है 
तो वह आन ेवाली पीढ़ी को भी अपनी 
पारिवारिक जड़ों स े परिचित कराता ह।ै 

Surgical Strike की उस रात भारत ने दशु्मनों 
को कर दिया था स्पष्ट, छत पर छिपो या पाताल में, 

भारतीय सरुक्षा बल हर हाल में ढँूढ़ कर मार गिराएगें
जहां सम्मान न बचे, वहां दूरी ही समझदारी

पूर्वजों का स्मरण और पवित्र तीर्थों की परंपरा, इन स्थानों पर करें पितृकर्म

निरंतर निरंकुश होते एआई को लेकर टेक दिग्गज 
और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने जो 
कहा, दुनिया भर उससे सकते में है। बिल गेट्स आईटी 
के दिग्गज हैं और उनकी संवेदनशीलता की दुनिया 
में विशिष्ट पहचान है। उन्होंने चेताया है कि एआई 
तकनीक यदि गलत हाथों में गई तो करोड़ों मौतों की 
वजह बन सकती है। उनका कथन है कि मानवता के 
इतिहास में एआई एडवांस टूल जैसा घातक हथियार 
पहले नहीं बना। एक अमेरिकी चैनल से बातचीत में 
गेट्स ने एआई के आसन्न खतरे को लेकर आशंका 
जताते हुए इसके नियमन के लिये कानून बनाने की 
मांग की है। उल्लेखनीय है कि बिल गेट्स की यह 
चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब एआई की दिग्गज 
कंपनियाें ओपन-एआई और एंथ्रोपिक के एआई एजेंट्स 
बेकाबू हो रहे हैं। पिछले दिनों आस्ट्रेलिया ने कड़ा 
प्रतिवाद किया कि ओपन-एआई के एजेंट्स ने उनकी 
स्वास्थ्य सेवाओं की वेबसाइट हैक कर ली थी। इतना 
ही नहीं, महीनों तक कंपनी इस बात की जानकारी 
आस्ट्रेलिया सरकार को नहीं दे पायी। इससे भी बढ़कर 
एआई एजेंट्स खुद अमेरिका के लिये भी तब भस्मासुर 
साबित हुए, जब ओपन-एआई के एजेंट्स ने अमेरिकी 
सरकार की वेबसाइट्स पर भी हमला बोला। इतना ही 
नहीं, उसने वेबसाइट्स पर हमला किया और जानकारी 
सार्वजनिक कर दी। यही वजह है कि एबीसी न्यूज के 
एक कार्यक्रम में बिल गेट्स को चेताना पड़ा कि घातक 
इरादे रखने वाले अपराधी इसके जरिये तबाही ला 
सकते हैं। इस आशंका की पुष्टि इस बात से होती है कि 
स्वयं एंथ्रोपिक बता चुकी है कि यमन के चरमपंथियों 
ने बैलिस्टिक मिसाइलों के संचालन, नियंत्रण और 
नेविगेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिये क्लॉड एआई का 
प्रयोग करने का प्रयास किया था। एआई की अग्रणी 
कंपनी ओपन-एआई ने स्वीकारा है कि उसके एआई 
मॉडलों ने ऐसे कदम उठाये हैं, जो कंपनी की इच्छा 
के विपरीत थे।
आज ओपन-एआई समेत दुनिया की तमाम दिग्गज 
एआई कंपनियों के सूत्रधार मान रहे हैं कि दुनिया के 
सभी देशों को मिलकर इस तकनीक के सुरक्षा मानकों 
का निर्धारण करना चाहिए। जिससे लगातार ताकतवर 
होते एआई पर नियंत्रण रखा जा सके। हाल के दिनों 
में एआई एजेंट्स के खुद ही वेबसाइट्स को शिकार 
बनाने और दुनिया में अशांति के वाहक चरमपंथी गुटों 
द्वारा मिसाइल सॉफ्टवेयर में एआई के इस्तेमाल की 
खबरों ने तमाम आशंकाएं पैदा कर दी हैं। निस्संदेह, 
ऐसे हालात में एआई के तीव्र गति से हो रहे विकास 
को निर्माता कंपनियों के सेल्फ-रेगुलेशन के भरोसे नहीं 
छोड़ा जा सकता। जानकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाॅल्ड 
ट्रंप की इन आशंकाओं को बेबुनियाद बताते हैं कि 
एआई के नियमन से इसकी विकास की रफ्तार धीमी 
होगी। विडंबना यह है कि खुद ट्रंप ही एआई नियमन 
से जुड़े कानून बनाने का विरोध कर रहे हैं। उनकी 
आशंका है कि ऐसा करने से चीन एआई की दौड़ 
में आगे निकल जाएगा। जबकि बिल गेट्स ही नहीं, 
दुनिया की दिग्गज एआई कंपनियों ओपन-एआई और 
एंथ्रोपिक के सूत्रधार भी इसको लेकर वैश्विक सुरक्षा 
मानकों की वकालत कर रहे हैं। निस्संदेह, हाल ही में 
एआई एजेंट की आस्ट्रेलिया के हेल्थ पोर्टल को हैक 
करने की कोशिश के बाद भारत को सतर्क रहने की 
आवश्यकता है। ऐसे वक्त में जब एआई अपनी तय की 
गई सीमाओं से आगे निकल रहा है, तो आशंका बढ़ 
रही है कि कहीं करोड़ों भारतीयों की आर्थिक सुरक्षा 
खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी? आज करोड़ों भारतीय 
बैंकिंग,पेमेंट, सरकारी सेवाओं, हेल्थकेयर आदि तमाम 
जरूरतों के लिये डिजिटल सिस्टम पर निर्भर हैं। कुछ 
प्लेटफॉर्म हजारों सरकारी सेवाओं को एक साथ लाते 
हैं। ऐसे में एक कड़ी की कमजोरी से बड़ा नुकसान हो 
सकता है। जिसके लिये भारत को अपनी साइबर सुरक्षा 
को मजबूत करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना 
होगा। आशंका व्यक्त की जा रही है कि एआई की 
मदद से साइबर अपराधी साइबर हमलों को तेज और 
अधिक जटिल बना सकते हैं। इन तमाम आशंकाओं 
के बावजूद एआई का प्रयोग बंद नहीं किया जाना 
चाहिए। लेकिन इसकी विवेकशील सीमाएं तय करने 
की जरूरत है। निस्संदेह,किसी भी इनोवेशन को इंसान 
द्वारा तय की गई सीमा के भीतर ही काम करना चाहिए।

मरीज के भरोसे का सौदा करने पर हो सख्ती
अस्पतालों को 
निवेश करने, 

नए इलाज 
और वाजिब 

मुनाफा कमाने 
की व्यापारिक 
आजादी होनी 

चाहिए। लेकिन 
इस आजादी का 
मतलब यह नहीं 

हो सकता कि 
आईसीयू बिस्तर 

पर पड़े मरीज का 
आर्थिक शोषण 

किया जाए।

जसै े ही कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता ह,ै 
व्यवसाय के मानक नियम परूी तरह भगं हो जात ेहैं। 
स्ट्रेचर पर लटेे घबराए मरीज के पास न तो इलाज 
के दाम की तलुना करन ेका समय होता ह ैऔर न 
ही मोल-भाव करन ेकी शक्ति। व ेअनिश्चितता के 
असामान्य स्तर को स्वीकार कर लते ेहैं, यह यकीन 
करत ेहएु कि जो इलाज सझुाया जा रहा ह,ै वह जरूरी 
ह ैऔर उसका दाम वाजिब ह।ै जब अस्पताल इस 
मजबरूी का फायदा उठाकर बहतु ज्यादा मुनाफा 
कमान ेलगें, तो यह उस भरोस ेको बरुी तरह ध्वस्त 
करन ेजसैा ह।ै महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन का 
हालिया सर्वे इस समस्या की भयावहता को उजागर 
करता ह।ै पड़ताल करन ेवालों न ेपाया कि इटंरावेनस 
(आईवी) इन्फ्यूजन सटे की जो लागत अस्पताल को 
11.05 रुपय ेपड़ती ह,ै उसका दाम मरीज स े325 
रुपय ेवसलूा गया—यानी 2,841 प्रतिशत अधिक। 
29.41 रुपय ेमें खरीद ेगए कैथटेर का अधिकतम 
खुदरा मलू्य 310 रुपय े वसलूा गया, जो 954 
फीसदी अधिक ह।ै कई तरह के आवश्यक मडेिकल 
सामानों पर कीमतें बहधुा 2,841 प्रतिशत तक ज्यादा 
पाई गईं। खाद्य एव ंऔषधि आयकु्त तकुाराम मुडंे 
न े डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और नशेनल 
फार्मास्यूटिकल प्राइसिगं अथॉरिटी को पत्र लिखकर 
केंद्रीय समीक्षा और स्पष्ट नियमों की मागं की ह,ै 
ताकि खरीद दाम और घोषित अधिकतम खुदरा मलू्य 
के बीच कितन ेअतंर की अनमुति हो, यह तय किया 
जा सके।अस्पताल एक वधै वाणिज्यिक ससं्था की 
श्रेणी में आत ेहैं। उनके लिए खरीद दाम, साफ-सथुरा 
भडंारण, पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना और बर्बादी को 
लागत में जोड़ना एक जरूरत ह,ै और वाजिब मनुाफा 
कमान ेका हक भी ह।ै लकेिन एक टिकाऊ व्यापारिक 
मनुाफे और मजबूर ग्राहक स ेज्यादा पसै ेउगाहन ेके 
बीच सीमारखेा स्पष्ट ह।ै किसी भी अन्य उद्योग में 
ऐसा करन ेपर तरुतं ‘विश्वास-भगं’ का जरु्माना लग 
सकता ह।ै स्वास्थ्य क्षेत्र में, जहा ंग्राहक बीमार और 
डरा हआु होता ह ैतथा कहीं और तरुतं जा नहीं सकता, 
इस ेकिसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता।
हालांकि, जहा ं अनाप-शनाप दाम वसलूना एक 
परिपाटी बन जाए, वहा ं नियामक परामर्श काफी 
नहीं होते। जो अस्पताल जान-बझूकर ज्यादा कीमत 

वसलूत े हैं, उनके लिए अतिरिक्त लिया गया पैसा 
मरीजों को वापस लौटाना और भारी जरु्माना भरना 
अनिवार्य किया जाना चाहिए। बार-बार ऐसा करने 
वालों को दडं स्वरूप सरकारी स्वास्थ्य बीमा पनैल से 
बाहर करना और निजी भुगतान नटेवर्क स ेकुछ समय 
के लिए निलबंित या फिर स्थायी रूप स ेकाली सचूी 
में डाल दनेा चाहिए।
हालांकि, हमें कुछ मडेिकल सामानों पर वसलू ेजाने 
वाल ेबहतु ज्यादा मनुाफे को शषे सामान्य वस्तुओं 
पर भी लाग ूमानकर, एकमशु्त सख्त दाम नियतं्रक 
निजाम बनाने की गलती करन े स े बचना होगा। 
स्वास्थ्य एव ंपरिवार कल्याण पर बनी ससंदीय स्थायी 
समिति न ेहाल ही में आवश्यक मडेिकल प्रक्रियाओं 
पर ‘कड़ी ऊपरी कीमत’ तय करन,े तमाम स्टैंडर्ड 
मडेिकल ऑपरशेनों के लिए पकेैज रटे तय करने 
और मटे्रो शहरों के अस्पतालों के कमरों का किराया 
आसपास के थ्री-स्टार होटलों के कमरों के किराए 
के बराबर करन ेके लिए एक काननूी ससं्था बनाने 
की सिफारिश की ह।ै बेशक, समिति न ेमरीजों की 
परशेानी को सही ढंग स ेसमझा ह,ै लकेिन उसके 
सझुाए गए उपायों स ेस्वास्थ्य ततं्र को भारी नकुसान 
पहुचंने का खतरा भी ह।ै
आईवी सटे एक मानकीकृत औद्योगिक उत्पाद ह,ै 

जबकि क्लीनिकल दखेभाल वसैी नहीं ह।ै एक ही 
बीमारी वाल ेदो मरीजों को उम्र, दिल की बीमारी के 
इतिहास या सर्जरी की जटिलता के आधार पर एकदम 
अलग इलाज की आवश्यकता हो सकती ह।ै बीमारी 
के लिए विशिष्ट विशषेज्ञता वाल ेअस्पताल में कई 
घटंों तक चलन ेवाली जटिल कैंसर सर्जरी की कीमत 
को उसी तर्क स ेतय नहीं किया जा सकता, जिससे 
प्लास्टिक कैथटेर की कीमत तय की जाती ह।ै
जब सरकारें सख्त और तयशदुा कीमतें लाग ूकर 
देंगी, तो दो चीजें होंगी: अगर ऊपरी कीमत बहतु 
ज्यादा रख दी जाएगी, तो मरीजों को कोई खास बचत 
नहीं होगी; अगर यह सीमा बहुत कम रखी जाएगी, तो 
गणुवत्ता प्रभावित होगी। सवेा प्रदाता तब गणुवत्ता से 
समझौता करन ेलगेंग,े ज्यादा जोखिम वाल ेया जटिल 
मामलों को लने ेस ेमना कर सकत ेहैं, छिप ेहएु चार्ज 
जोड़न ेलगेंग ेया आधुनिक तकनीक में निवश करना 
रोक देंग।े
आयषु्मान भारत (पीएम-जय) के लिए क्रय-ढाचंा 
तयैार करन ेमें कई साल बिताने के बाद, मैंन ेइस 
प्रक्रिया को करीब स ेदखेा ह।ै कागज पर कीमत की 
सीमा तय करना आसान ह।ै यह सुनिश्चित करना 
कहीं ज्यादा मशु्किल ह ैकि मरीज को उस कीमत पर 
वास्तव में अच्छी गणुवत्ता वाली, सरुक्षित और सही 

इलाज मिल।े दामों पर एकमशु्त अकुंश लगान े के 
बजाय, भारत को एक विशषे पाचं-सूत्रीय नियामक 
रणनीति की जरूरत है।
प्रथम, अस्पतालों द्वारा वसलूी जान ेवाली कीमतों में 
वास्तविक पारदर्शिता बनाना। प्रत्येक अस्पताल एक 
समान डिजिटल प्रारूप में इलाज के दाम की सचूी 
प्रकाशित कर।े पूर्व निर्धारित अस्पताल भर्ती के मामले 
में, मरीजों को कुल खर्च का एक अनुमान मिलना 
चाहिए, जिसमें व्यवसायिक फीस, जाचं एवं परीक्षण, 
इलाज, दवाए,ं उपकरण, इस्तेमाल होने वाली अन्य 
चीजें और कमर ेका किराया शामिल हो। यदि अतंिम 
बिल अनुमान स ेकाफी ज्यादा बन,े तो अस्पताल को 
इसकी वजह बतानी चाहिए, सिवाय उन मामलों के 
जहा ंकोई अप्रत्याशित मडेिकल स्थिति पदैा हो जाए। 
पारदर्शिता खास तौर पर महगंी दवाओं, इम्प्लांट और 
इस्तेमाल होन ेवाली चीजों के मामल ेमें होनी चाहिए।
द्वितीय, अनचुित मनुाफे को सही सिद्ध न कर पाने 
पर सख्ती स ेकदम उठाए।ं स्टैंडर्ड दवाओं, उपकरणों 
और इस्तेमाल होन े वाली चीजों के मामल े में 
नियामकों को असामान्य कीमतों पर लगातार नजर 
रखनी चाहिए। प्रत्येक उत्पाद की अतंिम कीमत 
खदु तय करन ेकी बजाय मनुाफे की तार्किक सीमा 
बाधंना, सदंर्भ मलू्य और व्यवस्थित कीमत निगरानी 
ततं्र ज्यादा सही तरीके हैं।
लकेिन नियामक ततं्र असरदार होना चाहिए। जो 
अस्पताल बार-बार अनचुित चार्ज लगात ेपाए जाए,ं 
वहा ंजरु्माना इतना बड़ा होना चाहिए कि उनकी यह 
प्रवतृ्ति बदल जाए। सरकारी फंड वाली योजनाओं या 
स्वास्थ्य बीमा नटेवर्क के तहत पनैल में शामिल होना 
फायदमंेद ह।ै निरतंर गलत इस्तेमाल स ेयह सवुिधा 
खतर ेमें पड़ सकती ह।ै
ततृीय, सरकार और बीमा कंपनिया ं अपनी थोक 
क्रय शक्ति का अधिक असरदार ढंग स ेप्रयोग करें। 
ज्यादातर बहस इस बात पर होती ह ै कि अस्पताल 
मरीजों से क्या चार्ज करें। हम इस बात पर बहतु कम 
ध्यान दतेे हैं कि अस्पताल और सरकारी खरीदार खदु 
दवाओं, डिवाइस और इम्प्लांट के लिए क्या कीमत 
चकुात ेहैं।
थोक खरीद का अनभुव, टाटा ममेोरियल सेंटर 
बताता ह ैकि बचत की कितनी बड़ी गुजंाइश रहती 

ह।ै सरकारी योजनाए ं करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य 
दखेभाल का खर्च उठाती हैं। इस विशाल क्रय शक्ति 
का फायदा बेहतर दाम पाने के लिए मोल-भाव करने 
में उठाया जाना चाहिए।
चतरु्थ, न केवल दाम, बल्कि उपयोगिता को भी 
नियतं्रित करें। हर सवेा की कीमत होने स ेअधिक 
कमाई करन ेको प्रोत्साहन मिलता है। अधिक टेस्ट, 
अस्पताल में ज्यादा दिन प्रवास और अतिरिक्त 
प्रोसीजर स ेज्यादा आमदनी होती है, चाहे उसस ेमरीज 
की सहेत में सधुार हो या न हो।
अगर मरीज को जरूरत ही न हो, तो 20 फीसदी छूट 
पर हआु सीटी स्कैन भी बर्बादी ही है। सरकारी खरीदार 
और बीमा कंपनियों को असामान्य मामलों की 
पहचान करन ेके लिए क्लीनिकल पाथवे, मडेिकल 
ऑडिट और क्लेम एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना 
चाहिए; मसलन, सिजरेियन सके्शन स े बच्चे पदैा 
करवान ेकी असामान्य रूप स ेउच्च दर, लबें समय 
तक आईसीय ूमें रखना, जरूरत स ेज्यादा टेस्ट, जाचं 
या किसी खास प्रोसीजर का बार-बार उपयोग। गरै-
जरूरी इलाज भी इलाज के बढ़े हुए खर्च का उतना ही 
बड़ा कारण ह,ै जितना कि चीजों की ज्यादा कीमतें।
पचंम, गुणवत्ता को भी दाम की तरह ही साफ तौर पर 
दर्शाया जाना चाहिए। आज मरीजों को उन अस्पतालों 
के नतीजों के बार े में बहुत कम जानकारी होती 
ह,ै जिन्हें व ेचनुत ेहैं। समय-समय पर अस्पतालों 
को कुछ मानक पमैानों पर अपनी कार्यप्रणाली का 
लखेा-जोखा प्रदर्शित करना चाहिए, जसै ेअस्पताल 
में इलाज के दौरान लगा संक्रमण, दोबारा भर्ती होने 
की दर, कुछ खास इलाज के परिणाम और मरीजों 
का अनुभव।
नि:सदंहे, भारत अपन ेसार्वजनिक स्वास्थ्य ततं्र को 
मजबतू किए बिना निजी स्वास्थ्य ततं्र में कीमतों की 
समस्या को हल नहीं कर सकता। एक भरोसमेदं 
सरकारी विकल्प निजी खिलाड़ियों को सही राह पर 
रखता ह।ै
अस्पतालों को निवश करन,े नए इलाज और वाजिब 
मनुाफा कमान ेकी व्यापारिक आजादी होनी चाहिए। 
लकेिन इस आजादी का मतलब यह नहीं हो सकता 
कि आईसीय ूबिस्तर पर पड़े मरीज का आर्थिक शोषण 
किया जाए।
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पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल के 
अहमदाबाद–पालनपुर रेलखंड पर 
सिद्धपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 
के दोनों छोर पर 70-70 मीटर विस्तार 
एवं प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने का 
कार्य किया जा रहा है। इस कार्य 
के चलते सिद्धपुर स्टेशन पर डाउन 
दिशा की कुछ ट्रेनों का ठहराव 30 
सितंबर 2026 से 13 नवंबर 2026 
तक 45 दिनों के लिए अस्थायी रूप 
से निरस्त रहेगा। इन ट्रेनों का विवरण 
निम्नानुसार है:
निम्नलिखित ट्रेनें सिद्धपुर स्टेशन पर 
नहीं रुकेगी
1.   ट्रेन संख्या 14702 बांद्रा टर्मिनस-
श्री गंगानगर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन 
29 सितंबर 2026 से 12 नवंबर 
2026 तक।
ट्रेन संख्या 14822 गांधीग्राम-जोधपुर 
एक्सप्रेस ट्रेन 30 सितंबर 2026 से 13 
नवंबर 2026 तक
ट्रेन संख्या 19411 गांधीनगर 
कैपिटल-दौलतपुर चौक एक्सप्रेस 
ट्रेन 30 सितंबर 2026 से 13 नवंबर 
2026 तक
ट्रेन संख्या 19223 साबरमती-जम्मू 
तवी एक्सप्रेस ट्रेन 30 सितंबर 2026 
से 13 नवंबर 2026 तक
ट्रेन संख्या 19031 साबरमती-योग 
नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन 30 
सितंबर 2026 से 13 नवंबर 2026 
तक
ट्रेन संख्या 79437 महेसाणा-आबू 
रोड डेमू 30 सितंबर 2026 से 13 

नवंबर 2026 तक
ट्रेन संख्या 20694 केएसआर बेंगलुरु-
जोधपुर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 
29 सितंबर 2026 से 12 नवंबर 
2026 तक
ट्रेन संख्या 20951 ओखा-जयपुर 
साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 05 अक्टूबर 
2026 से 09 नवंबर 2026 तक
ट्रेन संख्या 19565 ओखा-देहरादून 
एक्सप्रेस ट्रेन 02 अक्टूबर 2026 से 
13 नवंबर 2026 तक

ट्रेन संख्या 22915 बांद्रा टर्मिनस-
हिसार सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 05 
अक्टूबर 2026 से 09 नवंबर 2026 
तक
ट्रेन संख्या 20496 हड़पसर-जोधपुर 
एक्सप्रेस ट्रेन 04 अक्टूबर 2026 से 
09 अक्टूबर 2026 तक
ट्रेन संख्या 12548 गांधीग्राम-आगरा 
कैंट एक्सप्रेस ट्रेन 05 अक्टूबर 2026 
से 08 अक्टूबर 2026 तक
ट्रेन संख्या 19409 साबरमती-थावे 

एक्सप्रेस ट्रेन 08 अक्टूबर 2026 
और 10 अक्टूबर 2026 को सिद्धपुर 
स्टेशन पर नहीं रुकेगी।
रेल यात्रियों से निवेदन है कि वे 
उपरोक्त परिवर्तन को ध्यान में रखकर 
अपनी यात्रा प्रारम्भ करें। ट्रेनों के 
ठहराव, मार्ग और संरचना के संबंध में 
विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया 
www.enquiry.indianrail.
gov.in पर जाकर अवलोकन कर 
सकते हैं।

ग्रेटर नोएडा, 29 सितंबर, 2026: उत्तर 
प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस 
2026) का चौथा संस्करण मंगलवार 
(29 सितंबर, 2026) को संपन्न हुआ, 
जिसने निवेश, व्यापार और वैश्विक 
साझेदारी में नए मानक स्थापित किए। 
25-29 सितंबर, 2026 तक इंडिया 
एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित 
इस 5-दिवसीय मेगा-इवेंट ने राज्य के 
उत्पादों, एमएसएमई और निर्यातकों के 
लिए एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय पहचान 
बनाई। इस कार्यक्रम के दौरान, लगभग 
680 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 
6,500 करोड़ रुपये) मूल्य के 4,400 
समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए 
गए। इसके अलावा, ट्रेड शो के दौरान 
प्राप्त व्यावसायिक पूछताछ के आधार 
पर, लगभग 15,500 करोड़ रूपये के 
संभावित व्यापार का अनुमान लगाया 
गया है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट 
ऑर्गनाइजेशन्स (फियो) के 
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल 
41,500 बी2बी और व्यावसायिक बैठकें 
दर्ज की गईं। इनमें से 13,500 बैठकें 
फियो द्वारा आयोजित ‘रिवर्स बायर-
सेलर मीट’ (आरबीएसएम) में हुईं, 
जबकि मुख्य प्रदर्शनी क्षेत्र में लगभग 
28,000 व्यावसायिक बातचीत दर्ज की 
गईं। इन बैठकों के माध्यम से, भारत 
और विदेशों के खरीदारों ने राज्य के 
उद्यमियों और निर्माताओं के साथ सीधे 
दीर्घकालिक व्यावसायिक साझेदारी की 
रूपरेखा तैयार की। पांच दिनों के दौरान, 
ट्रेड शो में कुल 598,693 आगंतुकों 

और व्यावसायिक खरीदारों की उपस्थिति 
दर्ज की गई, जिसमें 174,990 घरेलू 
व्यावसायिक खरीदार और 423,703 
सामान्य आगंतुक शामिल थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन 
के अनुरूप आयोजित, इस वर्ष का 
यूपीआईटीएस अब तक का सबसे बड़ा 
और व्यापक आयोजन साबित हुआ—
जिसने व्यापार की मात्रा और भागीदारी, 
दोनों ही मामलों में पिछले तीन संस्करणों 
को पीछे छोड़ दिया। पिछले साल की 
तुलना में हर ज़रूरी बिज़नेस मेट्रिक में 
काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई। बी2बी मीटिंग्स 
की संख्या 31.12 प्रतिशत बढ़कर 
31,650 से 41,500 हो गई। विदेशी 
खरीदारों के साथ आरबीएसएम (रिवर्स 
बायर-सेलर मीट) सेगमेंट में बैठकों में 
123.1 प्रतिशत की ज़बरदस्त बढ़ोतरी 
हुई, जो 6,050 से बढ़कर 13,500 
हो गईं, जबकि मुख्य एग्ज़िबिशन 

एरिया में मीटिंग्स में 9.38 
प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 
साइन किए गए एमओयू 
की संख्या 12.82 प्रतिशत 
बढ़कर 3,900 से 4,400 
हो गई। सबसे उल्लेखनीय 
बढ़ोतरी एमओयू की 
अनुमानित वैल्यू में देखी 
गई, जो 142.54 प्रतिशत 
बढ़कर 2,680 करोड़ रूपये 
(425 मिलियन डॉलर) से 
6,500 करोड़ रूपये (680 
मिलियन डॉलर) हो गई। 
बिज़नेस से जुड़ी पूछताछ में 
भी 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी 
हुई, और संभावित बिज़नेस 

वैल्यू 12,500 करोड़ रूपये से बढ़कर 
15,500 करोड़ रूपये होने का अनुमान 
है। इस बार ट्रेड शो की इंटरनेशनल पहुंच 
भी पहले से कहीं ज़्यादा थी। जहां पिछले 
संस्करण में रूस अकेला पार्टनर देश था, 
वहीं इस साल कुल छह देशों—रूस, 
ऑस्ट्रिया, जापान, सिंगापुर, बेलारूस 
और वियतनाम—ने पार्टनर देशों के 
तौर पर हिस्सा लिया। विदेशी डेलिगेशन 
ने राज्य के मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, 
इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और एग्री-
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काफ़ी दिलचस्पी 
दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 
महत्वाकांक्षी ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन कुज़ीन 
(ओडीओसी)’ पहल पूरे इवेंट के दौरान 
विदेशी और घरेलू खरीदारों के लिए 
मुख्य आकर्षण बनी रही। राज्य के 75 
ज़िलों के पारंपरिक शिल्प, हथकरघा, 
पीतल के उत्पाद, कालीन, चमड़े के 

सामान और अनोखे कृषि उत्पादों को 
ग्लोबल मार्केट तक सीधी पहुंच मिली। 
यह कार्यक्रम बहुत व्यावहरिक और 
नतीजे देने वाला साबित हुआ, क्योंकि 
एमएसएमई और स्थानीय कारीगरों को 
इंटरनेशनल कंपनियों से सीधे ऑर्डर 
मिले। कुल मिलाकर, यह इवेंट राज्य 
की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन-डॉलर 
की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक 
ठोस और अहम पड़ाव साबित हुआ है। 
इस इवेंट के बड़े पैमाने और महत्व पर 
बात करते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री 
एस.सी. रल्हन ने कहा कि यूपीआईटीएस 
के चौथे संस्करण ने ग्लोबल मार्केट से 
जुड़ने की उत्तर प्रदेश के एमएसएमई, 
एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स और कारीगरों 
की ज़बरदस्त क्षमता को दिखाया है। 
41,500 बी2बी और बिज़नेस मीटिंग्स, 
लगभग 6,500 करोड़ रूपये की वैल्यू 
वाले 4,400 एमओयू और लगभग 
15,500 करोड़ रूपये की संभावित 
बिज़नेस पूछताछ की उपलब्धि राज्य 
से उभर रहे व्यापार के मौकों की बढ़ती 
गहराई को दर्शाती है। फियो की ‘रिवर्स 
बायर-सेलर मीट’ ने, जिसमें 13,500 
बी2बी बैठकें हुईं, इंटरनेशनल बायर्स 
और भारतीय बिज़नेस के बीच सीधे 
संबंधों को और मज़बूत किया है। ऐसे 
प्लेटफ़ॉर्म मार्केट तक पहुँच बढ़ाने, 
टिकाऊ इंटरनेशनल पार्टनरशिप को 
बढ़ावा देने और भारत के एक्सपोर्ट ग्रोथ 
को तेज़ करने में अहम भूमिका निभाते 
हैं। फियो ने यूपीआईटीएस 2026 में 
अपनी ‘रिवर्स बायर-सेलर मीट’ के 
ज़रिए सार्थक ग्लोबल बिज़नेस संबंध 

बनाने और उत्तर प्रदेश के निर्यातकों, 
एमएसएमई, मैन्युफैक्चरर्स और कारीगरों 
के लिए नए रास्ते खोलने में अहम 
भूमिका निभाई। फेडरेशन ने मार्केट 
लिंकेज और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को 
भी और मज़बूत किया, जिससे भारतीय 
निर्यात को बढ़ावा देने, ग्लोबल मार्केट 
तक पहुँच बढ़ाने और टिकाऊ निर्यात-
आधारित वृद्धि की दिशा में भारत की 
यात्रा को सपोर्ट करने की उसकी 
प्रतिबद्धता और मज़बूत हुई।

गांधीनगर : गुजरात सरकार द्वारा मुख्यमंत्री 
श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में ‘हमारी 
आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी’ की भावना 
के साथ, राज्यभर में ‘पोषण माह-2026’ 
का व्यापक आयोजन किया जा रहा है। इस 
आयोजन का राज्यव्यापी शुभारंभ महिला 
एवं बाल विकास मंत्री डॉ. मनीषाबेन 
वकील ने किया।
इस अभियान के अंतर्गत पोषण को एक 
सफल जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से 
विभिन्न संलग्न विभागों, स्थानीय निकायों, 
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्यकर्मियों, 
स्वयंसहायता समूहों, माता-पिता और पूरे 
समाज की सक्रिय भागीदारी से विभिन्न 
बहु-हितधारक आधारित गतिविधियां 
संचालित की जा रही हैं।
गुजरात ने गत 27 सितंबर, 2026 तक, 
कुल 2.43 करोड़ से अधिक पोषण-उन्मुख 
गतिविधियां दर्ज कराकर पूरे देश में अग्रिम 
स्थान हासिल किया है। इनमें, महिला एवं 
बाल विकास विभाग द्वारा 56.13 लाख 
गतिविधियां तथा अन्य संलग्न विभागों द्वारा 
लगभग 1.87 करोड़ गतिविधियां संपन्न की 
गई हैं।
इन गतिविधियों में स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण विभाग, आयुष विभाग, ग्राम 
विकास विभाग, पंचायत विभाग और शिक्षा 
विभाग सर्वाधिक योगदान देने वाले शीर्ष 
पांच विभाग रहे।
इसके अलावा, जिलेवार गतिविधियों में 
महिसागर, वलसाड, पाटण, आणंद और 

मेहसाणा राज्य में अग्रणी जिले बने हैं। 
उधर, वलसाड जिले में कलेक्टर द्वारा 
विशाल पोषण जागृति रैली को भी रवाना 
किया गया।
पोषण माह के दौरान आहार की विविधता 
और प्रोटीन युक्त भोजन के सेवन को लेकर 
विशेष जनजागरूकता फैलाई जा रही है, 
जिसमें स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों, 
मिलेट्स (श्री अन्न), दालों, हरी सब्जियों, 

फलों, दूध और बादाम-बीज के महत्व पर 
बल दिया जा रहा है।
कार्यक्रमों के अंतर्गत पौष्टिक व्यंजनों का 
निदर्शन, टेक होम राशन (टीएचआर) 
और श्री अन्न से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी, 
पोषण मेले और संतुलित आहार के बारे 
में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसके 
अतिरिक्त, सूरत जिले में कॉलेज के छात्रों 
द्वारा स्वास्थ्यप्रद आहार और जंक फूड के 

बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है।
आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल सेवा केंद्र नहीं, 
बल्कि पोषण और प्रारंभिक बाल विकास 
के सक्रिय केंद्र के तौर पर विकसित किया 
जा रहा है, जहां गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ, ताजा 
और गर्म भोजन दिया जाता है। आंगनबाड़ी 
प्रबंधन समिति को सक्रिय बनाकर, 
सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम (एसएनपी) मेनू 
बोर्ड डिस्प्ले करके तथा ‘मेरी आंगनबाड़ी, 
मेरी जिम्मेदारी’ के अंतर्गत सामुदायिक 
स्वामित्व को मजबूत किया जा रहा है।
बालक के पहले 1000 दिन और शुरुआती 
6 वर्ष के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था 
देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) और 
रिस्पॉन्सिव केयरगिविंग यानी जिम्मेदार 
देखभाल पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। 
बच्चों के वजन-ऊंचाई के मापन, पोषण 
ट्रैकर में पंजीकरण और कुपोषित बच्चों की 
समय रहते पहचान करके ‘पोषण संगम’ 
जैसी पहलों के जरिए स्वास्थ्य विभाग के 
साथ रेफरल और उपचार का समन्वय 
किया जा रहा है। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री 
मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष पूरे होने 
के अवसर पर संतृप्ति अभियन चलाकर 
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं 
का पंजीकरण बढ़ाया जा रहा है। गुजरात 
सरकार पोषण को केवल एक महीने 
की गतिविधि न मानते हुए, उसे दैनिक 
जीवनशैली और सामाजिक जिम्मेदारी 
बनाकर ‘सुपोषित गुजरात’ के निर्माण की 
दिशा में बढ़ने को संकल्पबद्ध है।

गांधीनगर, 29 सितंबर : मुख्यमंत्री श्री 
भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार 
ने एशियाई शेरों के बरडा में बने ‘द्वितीय 
घर’ को सुदृढ़ प्रशासनिक आधार देने की 
दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बरडा 
में एशियाई शेरों के पुनर्वास को ‘पक्का’ 
करने के लिए राज्य सरकार ने तेजी से 
कवायद करते हुए पोरबंदर वन विभाग के 
प्रशासनिक ढाँचे को अधिक सुव्यवस्थित 
बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है। 
इसके साथ ही, पोरबंदर जिले की वन 
एवं पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का 
आसानी से निवारण हो, वन विभाग की 
योजनाओं के क्रियान्वयन में सुगमता रहे 
तथा पोरबंदर क्षेत्र के वन प्रबंधन में सुधार 
हो; इस उद्देश्य से भी पोरबंदर वन विभाग 
का पुनर्गठन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि बरडा में 143 वर्षों 
के बाद एशियाई सिंहों के प्राकृतिक रूप 
से वापस लौटने की घटना के बाद बरडा 
क्षेत्र में शेरों के पुनर्वास को ध्यान में 
रखते हुए राज्य सरकार इस पुनर्गठन पर 
गंभीरतापूर्वक विचार कर रही थी।
मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन तथा वन एवं 
पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया 
और राज्य मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी के 
नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय से बरडा 
सहित पोरबंदर जिले के वन क्षेत्रों में वन 
संरक्षण तथा वन्यजीव प्रबंधन के लिए 
जिम्मेदारियों का अधिक स्पष्ट विभाजन 
होगा। रेंज, बीट, अधिकारी स्तर की 
जिम्मेदारी, स्टाफ, वाहन, हथियार, 
वॉकी-टॉकी, वायरलेस और अन्य साधन-
सामग्री के प्रशासनिक नियंत्रण में भी 

बदलाव किया गया है।
शेरों के पुनर्वास के लिए वन प्रबंधन 

को मिलेगा प्रशासनिक आधार
बरडा क्षेत्र में शेरों के पुनर्वास की दिशा 
में आगे बढ़ रहे कार्य के लिए केवल वन 
क्षेत्र का संरक्षण ही नहीं, बल्कि आवश्यक 
प्रशासनिक एवं जमीनी ढाँचा भी महत्वपूर्ण 
है। पोरबंदर वन विभाग का यह पुनर्गठन 
इस आवश्यकता को पूर्ण करेगा।
वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा इस संबंध 
में किए गए आधिकारिक शासनादेश 
(जीआर) के अनुसार पोरबंदर जिले 
की वन एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं 
के सरल निवारण तथा वन विभाग की 
योजनाओं के क्रियान्वयन में सुगमता के 
साथ पोरबंदर क्षेत्र के वन प्रबंधन में सुधार 
तथा बरडा क्षेत्र में शेरों के पुनर्वास को 
ध्यान में रखते हुए विभाग का पुनर्गठन 
करने की आवश्यकता थी। इससे नई 
संरचना में रेंज, बीट और अधिकारी स्तर 
की जिम्मेदारियां अधिक स्पष्ट होंगी। 
परिणामस्वरूप बरडा क्षेत्र सहित समग्र 

पोरबंदर वन विभाग में जमीनी स्तर 
पर अधिक सुव्यवस्थित कार्य के लिए 
प्रशासनिक आधार तैयार होगा।
पोरबंदर रेंज में 6,840.84 हेक्टेयर 

और 80 गाँव
पुनर्गठन अंतर्गत पोरबंदर रेंज की संरचना 
को नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है, 
जिसमें पोरबंदर रेंज अंतर्गत 6,840.84 
हेक्टेयर क्षेत्र और कुल 80 गाँवों को शामिल 
किया गया है। इस क्षेत्र को पोरबंदर सिटी, 
गोसाबारा, मोकर, विसावाडा, काँटेला, 
माधवपुर और सतिया सहित विभिन्न 
बीटों में विभाजित किया गया है। इस नई 
संरचना में अलग-अलग बीट को निश्चित 
क्षेत्र एवं गाँवों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 
यानी वन विभाग के फील्ड अधिकारियों 
तथा कर्मचारियों को अपने क्षेत्र के कार्य 
के लिए अधिक स्पष्ट जिम्मेदारी मिलेगी।
राणावाव रेंज में 13,051.25 हेक्टेयर 

क्षेत्र
इसी प्रकार राणावाव रेंज अंतर्गत 
13,051.25 हेक्टेयर क्षेत्र व 27 गाँवों को 

शामिल किया गया है। गोडाणा, बिलेश्वर, 
सावडीवडर और राणावाव आदि क्षेत्रों को 
विभिन्न बीट अंतर्गत व्यवस्थित किया गया 
है। इस प्रकार पोरबंदर एवं राणावाव रेंज 
के क्षेत्र को अलग-अलग बीट में विभाजित 
करने से स्थानीय स्तर पर वन संरक्षण, 
पेट्रोलिंग और अन्य विभागीय गतिविधियों 
का संचालन अधिक सटीक तरीके से 
किया जा सकेगा।

भाणवड रेंज में 305.94 हेक्टेयर 
की वृद्धि

पुनर्गठन का महत्वपूर्ण हिस्सा जामनगर 
वन विभाग के अधीन रेंज फॉरेस्ट 
वाइल्डलाइफ (आरएफडब्लू) भाटिया 
रेंज के 305.94 हेक्टेयर क्षेत्र को पोरबंदर 
वन विभाग की भाणवड रेंज में शामिल 
करना है। यह क्षेत्र देवभूमि द्वारका जिले 
की भाणवड तहसील के चार गाँवों के क्षेत्र 
में स्थित है। इस क्षेत्र को पोरबंदर वन 
विभाग के अधीन हस्तांतरित किए जाने के 
बाद इसकी सभी प्रशासनिक गतिविधियाँ 
पोरबंदर वन विभाग के प्रशासनिक तंत्र 
के अधीन की जाएंगी। इन चार गाँवों में 
कंडारडा जोगणा, साजडियाळा, जुना और 
जंबूसर शामिल हैं। इस प्रकार जुड़े हुए वन 
क्षेत्रों के प्रशासन में अधिक समन्वय लाने 
का प्रयास किया गया है।
कुतियाणा तथा सामाजिक वनीकरण 

की रेंजें भी पोरबंदर के अधीन
पुनर्गठन केवल पोरबंदर तथा राणावाव की 
सामाजिक वनीकरण रेंज तक सीमित नहीं 
है। कुतियाणा रेंज, पोरबंदर सामाजिक 
वनीकरण रेंज और राणावाव सामाजिक 
वनीकरण रेंज को भी पोरबंदर वन 
विभाग के अधीन हस्तांतरित किया गया 
है। इसके साथ इन रेंजों में वर्तमान में 
कार्यरत अधिकारियों के पद एवं कार्य में 

आवश्यक बदलाव किया जाएगा। संबंधित 
वाहन, हथियार, वॉकी-टॉकी, वायरलेस 
सहित वस्तुएँ भी पोरबंदर वन विभाग 
के अधीन हस्तांतरित होंगी। रिकॉर्ड, 
कम्प्यूटर, फर्नीचर और अन्य साधन-
सामग्री से संबंधित प्रशासनिक हस्तांतरण 
भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया 
जाएगा।
दो सहायक वन संरक्षकों के अधीन 

नई जिम्मेदारी
पुनर्गठन के बाद पोरबंदर वन विभाग 
के अधीन दो सहायक वन संरक्षकों 
की व्यवस्था की गई है। सहायक वन 
संरक्षक-1 के अधीन पोरबंदर रेंज, 
पोरबंदर सामाजिक वनीकरण रेंज और 
राणावाव सामाजिक वनीकरण रेंज रखी 
गई है, जबकि सहायक वन संरक्षक-2 
के अधीन राणावाव रेंज, भाणवड रेंज, 
कुतियाणा रेंज और मोबाइल स्क्वाड 
(टीए) रेंज को शामिल किया गया है। 
इस व्यवस्था से अलग-अलग क्षेत्रों की 
निगरानी तथा कार्य के लिए अधिकारी स्तर 
पर जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन होगा।

केवडिया से एक पद पोरबंदर वन 
विभाग को

सहायक वन संरक्षक के पदों के संबंध में 
भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय किया गया 
है। कुतियाणा रेंज, पोरबंदर सामाजिक 
वनीकरण रेंज और राणावाव सामाजिक 
वनीकरण रेंज पोरबंदर वन विभाग के 
अधीन हस्तांतरित होने से पोरबंदर वन 
विभाग के अधीन रेंजों की संख्या बढ़कर 
सात होने की स्थिति उत्पन्न होती है। 
इसलिए केवडिया में स्वीकृत सहायक वन 
संरक्षक के दो पदों में से एक रिक्त पद को 
पोरबंदर वन विभाग के अधीन हस्तांतरित 
करने का प्रावधान किया गया है। पोरबंदर 

वन विभाग में वर्तमान सहायक वन 
संरक्षक के पद के साथ मिलकर नई 
प्रशासनिक व्यवस्था तैयार होगी।

जूनागढ वन्यजीव सर्किल के साथ 
एकीकृत ढाँचा

बदलाव के बाद जूनागढ वन्यजीव 
सर्किल के अधीन पोरबंदर वन विभाग का 
प्रशासनिक ढाँचा रहेगा। उप वन संरक्षक, 
पोरबंदर वन विभाग के नियंत्रण में दोनों 
सहायक वन संरक्षकों को अलग-अलग 
रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह 
ढाँचा बरडा क्षेत्र सहित पोरबंदर जिले के 
विभिन्न वन क्षेत्रों के लिए अधिकारी स्तर 
की निगरानी को अधिक स्पष्ट बनाता है।

मोबाइल स्क्वाड का कार्य भी 
पोरबंदर वन विभाग के अधीन

पोरबंदर वन विभाग के अधीनस्थ परिक्षेत्र 
वन अधिकारी को पोरबंदर वन विभाग की 
मोबाइल स्क्वाड का कार्य भी करना होगा। 
इसलिए जमीन पर कार्यवाही में आवश्यक 
तत्काल कार्रवाई के लिए मोबाइल स्क्वाड 
की जिम्मेदारी भी नए ढाँचे से जोड़ी 
जाएगी।

स्टाफ और साधन-सामग्री के 
हस्तांतरण के साथ क्रियान्वयन

पुनर्गठन के साथ केवल कागज पर 
सीमा परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि 
संबंधित स्टाफ एवं साधन-सामग्री के 
प्रशासनिक हस्तांतरण के संबंध में भी 
शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान किया गया 
है। विभिन्न रेंज के अधिकारियों के सीधे 
नियंत्रण में बदलाव, वाहनों का हस्तांतरण, 
हथियार-वायरलेस सहित वस्तुओं का 
हस्तांतरण तथा रिकॉर्ड और अन्य साधन-
सामग्री की जिम्मेदारी का पुनर्गठन किया 
गया है। इसलिए नई संरचना लागू होने के 
बाद मैदानी तंत्र को आवश्यक मानवबल 

और साधनों के साथ कार्य करने के लिए 
व्यवस्थित आधार मिलेगा।
वन संरक्षण से वन्यजीव प्रबंधन तक 

व्यापक प्रभाव
पोरबंदर वन विभाग के इस पुनर्गठन 
से पोरबंदर जिले की वन एवं पर्यावरण 
संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए 
अधिक केन्द्रित प्रशासनिक ढाँचा तैयार 
होगा। साथ ही वन विभाग की योजनाओं 
के क्रियान्वयन में सुगमता लाने का उद्देश्य 
भी पूरा करने का प्रयास है। विशेष रूप से 
बरडा क्षेत्र में शेरों के पुनर्वास को ध्यान में 
रखते हुए किया गया यह पुनर्गठन वन क्षेत्र 
के प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रशासनिक 
आधार उपलब्ध कराता है। रेंज-बीट 
की नई संरचना, क्षेत्रवार जिम्मेदारी, 
दो सहायक वन संरक्षकों की व्यवस्था 
और संबंधित स्टाफ-साधन-सामग्री का 
एकीकरण इस प्रक्रिया के प्रमुख हिस्से हैं।

निर्णय का क्रियान्वयन अब 
प्रशासनिक रूप से आगे बढ़ेगा

यह शासनादेश प्रकाशित होने के साथ 
तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस 
प्रकार, बरडा क्षेत्र में शेरों के पुनर्वास को 
ध्यान में रखते हुए पोरबंदर वन विभाग का 
पुनर्गठन केवल रेंज और बीट की सीमाएँ 
बदलने का प्रशासनिक निर्णय नहीं है, 
बल्कि वन संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन और 
मैदानी प्रशासन को अधिक सुव्यवस्थित 
बनाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया है। पोरबंदर, 
राणावाव, भाणवड और कुतियाणा आदि 
क्षेत्रों को एकीकृत प्रशासनिक ढाँचे में 
व्यवस्थित करने से बरडा क्षेत्र के वन 
प्रबंधन को अधिक सुदृढ़ प्रशासनिक 
आधार मिलेगा और स्थानीय स्तर पर 
जिम्मेदारी तथा निगरानी का ढाँचा अधिक 
स्पष्ट होगा।

बालों को रंगना आज केवल सफेद बालों 
को छिपाने का माध्यम नहीं रह गया है। 
बदलते फैशन और सौंदर्य की नई पसंद के 
साथ अब युवा भी अपने बालों के प्राकृतिक 
रंग में बदलाव करके अलग और आकर्षक 
लुक पाने की कोशिश करते हैं। किसी को 
बालों में हल्की रंगत पसंद आती है तो 
कोई पूरी तरह अलग शेड अपनाकर अपने 
व्यक्तित्व में नया अंदाज जोड़ना चाहता है। 
सफेद बालों को छिपाने के लिए हेयर कलर 
का इस्तेमाल लंबे समय से होता आया 
है, लेकिन आज बालों को रंगना फैशन, 
व्यक्तित्व और स्टाइल का भी हिस्सा बन 
चुका है। हालांकि बालों पर रंग लगाने में 
सामान्य तौर पर कोई समस्या नहीं है, 
लेकिन रासायनिक उत्पादों का जरूरत से 
अधिक या गलत तरीके से इस्तेमाल बालों 
को नुकसान पहुंचा सकता है।
हेयर कलर और डाई का लगातार इस्तेमाल 
बालों को रूखा और कमजोर बना सकता 
है। कुछ लोगों में इससे बालों के टूटने, 
झड़ने, सिर की त्वचा में खुजली या जलन 
जैसी परेशानियां भी देखने को मिल सकती 
हैं। इसलिए बालों को रंगने से पहले केवल 
यह सोचना पर्याप्त नहीं है कि कौन सा 
रंग आपको आकर्षक दिखाई देगा। यह 
समझना भी जरूरी है कि इस्तेमाल किया 
जाने वाला उत्पाद आपके बालों और सिर 
की त्वचा के लिए कितना अनुकूल है। सही 
उत्पाद का चुनाव, सीमित इस्तेमाल और 
आवश्यक सावधानियां बालों को रंगने के 
साथ-साथ उनकी सेहत बनाए रखने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
प्राचीन समय से ही बालों को प्राकृतिक रंग 
और चमक देने के लिए मेहंदी, अखरोट 

तथा इंडिगो जैसे प्राकृतिक पदार्थों का 
इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन पारंपरिक 
तरीकों का उद्देश्य केवल बालों का रंग 
बदलना नहीं था, बल्कि उन्हें प्राकृतिक 
रूप से चमक और मजबूती देना भी था। 
आज बाजार में बालों को रंगने के लिए 
अनेक प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं। इनमें 
स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के रंग 
शामिल हैं। स्थायी डाई बालों की बाहरी 
परत पर प्रभाव डालकर रंग को अंदर तक 
पहुंचाने का काम करती हैं। यही कारण है 
कि इनके बार-बार इस्तेमाल से बालों की 
प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो सकती है।
आजकल अस्थायी रंगों का चलन भी तेजी 
से बढ़ा है। हेयर मस्कारा इसी तरह का एक 
विकल्प है। इसे बालों की चुनिंदा लटों या 
स्ट्रैंड पर लगाया जाता है और इससे बालों 
को तुरंत अलग रंगत दी जा सकती है। यह 
विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी 
हो सकता है जो बिना स्थायी बदलाव के 
अपने बालों में नया लुक आजमाना चाहते 
हैं। हेयर मस्कारा सामान्यतः अस्थायी 
होता है और शैंपू करने के बाद हट जाता 
है। इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि 
इसमें स्थायी हेयर डाई की तरह लंबे समय 
तक रंग बनाए रखने की आवश्यकता 
नहीं होती। पार्टी, किसी विशेष अवसर या 
केवल फैशन के लिए बालों में कुछ लटों 
को अलग रंग देने के लिए इसका इस्तेमाल 
किया जा सकता है।
बाजार में हर्बल और प्राकृतिक रंगों के नाम 
से भी कई उत्पाद उपलब्ध हैं। हालांकि 
ऐसे उत्पाद सामान्य रासायनिक रंगों की 
तुलना में महंगे हो सकते हैं, लेकिन 
प्राकृतिक सामग्री से घर पर भी बालों के 

लिए रंग तैयार किया जा सकता है। मेहंदी 
और इंडिगो का इस्तेमाल प्राकृतिक रंगत 
देने के लिए लंबे समय से किया जाता रहा 
है। इनका प्रयोग बालों को गहरे भूरे से 
लेकर काले रंग की ओर रंगत देने के लिए 
किया जाता है। हालांकि प्राकृतिक सामग्री 
का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को 
उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। पहली 
बार किसी भी नए मिश्रण का उपयोग 
करने से पहले त्वचा पर छोटा पैच टेस्ट 
करना समझदारी है। बालों की प्राकृतिक 
देखभाल में आंवले का भी विशेष महत्व 
माना जाता है। पारंपरिक सौंदर्य देखभाल 
में आंवले का उपयोग बालों को स्वस्थ 
रखने के लिए लंबे समय से किया जाता 
रहा है। आंवले को मेहंदी के साथ मिलाकर 
भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि 
मेहंदी में आंवला पाउडर या आंवले का 
पेस्ट मिलाया जाए तो बालों को प्राकृतिक 
रंगत के साथ कंडीशनिंग का लाभ भी मिल 
सकता है। मेहंदी सामान्यतः सफेद बालों 
पर लाल या नारंगी आभा दे सकती है, 
इसलिए यदि किसी को गहरी रंगत चाहिए 
तो मेहंदी के साथ इंडिगो जैसे प्राकृतिक 
रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। घर पर 
मेहंदी का मिश्रण तैयार करते समय उसकी 
गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 
अच्छी गुणवत्ता वाली मेहंदी का रंग और 
उसकी प्राकृतिक खुशबू अलग होती है। 
मेहंदी में आंवला, ब्राह्मी और भृंगराज जैसे 
पारंपरिक वनस्पति पदार्थ भी मिलाए जाते 
हैं। हालांकि किसी भी मिश्रण का इस्तेमाल 
करने से पहले यह देखना जरूरी है कि 
उसमें मिलाए गए सभी पदार्थ आपके लिए 
उपयुक्त हों। 

8गुजरात सरकार का बरडा जंगल में शेरों के 
पुनर्वास को ‘पक्का’ करने के लिए पोरबंदर वन प्रशासन 
में बड़े बदलाव का निर्णय
•8पोरबंदर वन विभाग का पुनर्गठन, रेंज-बीट की नई 
संरचना के साथ जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन
•8पोरबंदर-राणावाव की रेंज-बीट का नए सिरे से 
आयोजन, कल्याणपुर-भाटिया रेंज से 305.94 हेक्टेयर 
क्षेत्र का भाणवड रेंज में समावेश
•8कुतियाणा रेंज सहित अन्य 02 सामाजिक वनीकरण 
रेंजों को भी पोरबंदर वन विभाग अंतर्गत लाया गया, दो 
सहायक वन संरक्षकों की व्यवस्था
•8पोरबंदर की वन-पर्यावरण संबंधी समस्याओं के 
निवारण, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वन प्रबंधन में 
सुधार को भी मिलेगा गति

पोषण माह के दौरान चलाई गई 2.43 करोड़ से 
अधिक गतिविधियों के साथ गुजरात देश में अग्रणी

एशियाई शेरों के ‘द्वितीय घर’ को सुदृढ़ प्रशासनिक आधार दे रह ेमुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटले

बालों को रंगने से पहले जान लें ये जरूरी बातें, घर 
पर भी पा सकती हैं खूबसूरत और आकर्षक रंगत

यूपीआईटीएस 2026 ने व्यापार के नए मानक स्थापित किए; फियो के 
आरबीएसएम ने 13,500 बी2बी बैठकें और 6,500 करोड़ रुपये के एमओयू कराए

सिद्धपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तार एवं ऊंचाई बढ़ाने के कार्य के कारण 
30 सितंबर से 13 नवंबर तक कुछ ट्रेनों का ठहराव प्रभावित रहेगा

गुजरात में ‘हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी’ की भावना के साथ राज्यभर में मनाया जा रहा है ‘पोषण माह-2026’
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(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल 
मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

पहिए के आविष्कार से लेकर भाप इंजन, 
प्रिंटिंग प्रेस, बिजली, टेलीफोन और अंत में 
पर्सनल कंप्यूटर या इंटरनेट तक के सफर 
को देखिए। हर नई क्रांति को प्रयोगशाला 
की चारदीवारी से बाहर निकलकर आम 
लोगों के दैनिक जीवन में घुलमिल जाने 
में दशकों और कभी-कभी सदियाँ लग गईं। 
इस धीमी प्रक्रिया के पीछे प्राकृतिक सुरक्षा 
कवच यह था कि समाज, कानूनी व्यवस्था 
और मानव मस्तिष्क को उस नए आविष्कार 
के संभावित खतरों को समझने, आत्मसात 
करने और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त 
समय मिल जाता था। मनुष्य हमेशा से 
उपकरणों का स्वामी रहा है और प्रौद्योगिकी 
उसकी सेवक रही है। दूसरी ओर, हाल के 
वर्षों में विज्ञान और विकास की अराजक 
होड़ में, मनुष्य ने एक अदृश्य, अनियंत्रित 

और स्वायत्त राक्षस को जन्म दिया है, 
जो आज अपने ही निर्माता (मनुष्य) को 
निगलने के लिए अपने डिजिटल जबड़े 
खोले खड़ा है। इस संवेदनहीन तकनीकी 
दानव का नाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) 
है। आज दुनिया भर में एआई का अंधाधुंध 
और अविवेकी उपयोग वैश्विक सभ्यता को 
एक ऐसे खतरनाक अस्तित्वगत संकट में 
डाल चुका है, जिससे निकलने का एकमात्र 
रास्ता विनाश ही है।
इस क्रम में मनुष्य अपनी स्मृति खोता जा 
रहा है; वह साधारण जोड़-घटाव या दो 
पंक्तियों का पत्र लिखने के लिए भी कंप्यूटर 
पर निर्भर हो गया है। लाखों वर्षों के संघर्ष 
के बाद तीक्ष्ण हुआ मानव मस्तिष्क अब 
डिजिटल तकनीक के छल के कारण पंगु 
होता जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अपार 
क्षमता के सामने मानव बुद्धि की तुच्छ 
सीमाएँ स्पष्ट रूप से उजागर हो गई हैं। 

इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग 
जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास 
मंगलवार सुबह असम राइफल्स की गश्ती 
टीम पर संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला कर 
दिया। घात लगाकर की गई गोलीबारी में 
असम राइफल्स के हवलदार जानखोकाई 
कुकी (42) शहीद हो गए, जबकि चार 
अन्य जवान घायल हुए हैं। घटना के बाद 
पूरे सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है 
और भारतीय सुरक्षा बलों ने हमलावरों की 
तलाश में व्यापक अभियान शुरू कर दिया 
है। शुरुआती रिपोर्टों में हमले में नेशनल 
सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-
खापलांग (युंग आंग) यानी एनएससीएन-
के-वाईए गुट के उग्रवादियों की संभावित 
भूमिका की बात सामने आई है, हालांकि 
अधिकारियों की ओर से हमलावरों की 
पहचान की अभी औपचारिक पुष्टि नहीं 
की गई है।
अधिकारियों के अनुसार हमला सुबह 
करीब साढ़े छह बजे नामपोंग सर्कल के 
अंतर्गत नामपोंग नाला के पास हुआ। 21 
असम राइफल्स के जवान उस क्षेत्र में गश्त 
कर रहे थे। इसी इलाके में भारत-म्यांमार 
सीमा पर बाड़ लगाने का काम भी चल 
रहा है। गश्ती दल के आगे बढ़ने के दौरान 
अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। जवानों 
ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हमले में 
हवलदार जानखोकाई कुकी गंभीर रूप से 
घायल हो गए और बाद में उनकी मौत 
हो गई। चार अन्य जवान भी गोलीबारी में 
घायल हुए हैं। घायल जवानों को उपचार 
के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनकी 

स्थिति को लेकर तत्काल विस्तृत जानकारी 
उपलब्ध नहीं हो सकी थी।
हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तत्काल 
इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। आसपास 
के जंगलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में तलाशी 
अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा 
एजेंसियों का प्रयास हमले में शामिल 
संदिग्ध उग्रवादियों का पता लगाने और 
उन्हें इलाके से बाहर निकलने से रोकना है। 
सीमावर्ती क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों 
को देखते हुए तलाशी अभियान में सुरक्षा 
बलों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही 
है। अधिकारियों के मुताबिक घटना के 
बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी 
बढ़ा दी गई है। प्रारंभिक खुफिया सूचनाओं 
में एनएससीएन-के-वाईए के कैडरों की 
संभावित संलिप्तता की बात कही गई है। 
हालांकि, इस हमले की जिम्मेदारी अभी 
किसी संगठन ने आधिकारिक तौर पर 
स्वीकार नहीं की है। चांगलांग के पुलिस 
अधीक्षक किरली पाडु ने बताया कि उन्हें 
भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र में घटना की 
जानकारी मिली है और संबंधित पुलिस 
अधिकारियों को मौके से जानकारी जुटाने 
के निर्देश दिए गए हैं। असम राइफल्स 
की ओर से भी घटना के संबंध में विस्तृत 
आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा 
रहा था।
चांगलांग जिले से होकर गुजरने वाला 
भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि 
से संवेदनशील माना जाता है। इस क्षेत्र 
में पहले भी विभिन्न उग्रवादी संगठनों की 
गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय सीमा के 

आर-पार आवाजाही की सूचनाएं सामने 
आती रही हैं। इसी कारण सीमावर्ती इलाकों 
में सुरक्षा बलों की गश्त और निगरानी 
लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। मौजूदा 
समय में सीमा पर बाड़ लगाने का काम भी 
चल रहा है, जिसके कारण सुरक्षा बलों की 
गतिविधियां इस क्षेत्र में और बढ़ी हुई हैं।
मंगलवार सुबह हुए हमले ने एक बार 
फिर इस सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के 
सामने मौजूद चुनौतियों को सामने ला दिया 
है। गश्ती दल को निशाना बनाए जाने के 
बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सतर्कता 
बढ़ा दी है। जंगलों और सीमावर्ती मार्गों 
पर आने-जाने वाले रास्तों की निगरानी 
की जा रही है। संभावित हमलावरों के 
ठिकानों और उनकी आवाजाही के बारे में 
जानकारी जुटाने के लिए स्थानीय स्तर पर 
भी सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं।
सुरक्षा अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी 
चुनौती हमले के बाद जंगल और दुर्गम 
इलाके में छिपे संदिग्ध उग्रवादियों का पता 
लगाना है। भारत-म्यांमार सीमा का यह 
हिस्सा भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्र है, 
जहां घने जंगल और सीमापार आवाजाही 
सुरक्षा अभियानों को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। 
यही वजह है कि किसी भी अभियान में 
स्थानीय परिस्थितियों और सीमा सुरक्षा 
से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 
कार्रवाई की जाती है। घटना के बाद सुरक्षा 
बलों ने आसपास के इलाकों में निगरानी 
और तलाशी बढ़ा दी है। पुलिस तथा सुरक्षा 
एजेंसियां हमले से जुड़े सभी पहलुओं की 
जानकारी जुटाने में लगी हैं। 

गांधीनगर। गुजरात में इस वर्ष मलेरिया और 
डेंगू के मामलों में पिछले साल की तुलना 
में कमी दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने 
वेक्टर-जनित बीमारियों की स्थिति की 
समीक्षा के बाद जिलों में निगरानी, जांच 
और मच्छर नियंत्रण अभियान को और 
तेज करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य 
मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया की अध्यक्षता में 
हुई समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलों 
और नगर निगम क्षेत्रों में मलेरिया, डेंगू 
और चिकनगुनिया की मौजूदा स्थिति पर 
विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग 
के अनुसार वर्ष 2026 में पिछले वर्ष 
की तुलना में मलेरिया के मामलों में 22 
प्रतिशत और डेंगू के मामलों में 39.6 
प्रतिशत की कमी आई है। सरकार ने इसके 
बावजूद निगरानी में किसी तरह की ढिलाई 
नहीं बरतने और संदिग्ध मामलों की समय 
पर जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में मेडिकल 
कॉलेजों से संबद्ध 42 अस्पतालों में 
संचालित जांच केंद्रों की कार्यप्रणाली की 
समीक्षा की। विशेष रूप से डेंगू के संदिग्ध 
मरीजों की तेजी से जांच करने तथा सीरम 
सैंपल की जांच क्षमता का जायजा लिया 
गया। मंत्री ने बताया कि इन 42 केंद्रों पर 
डेंगू के संदिग्ध मामलों से जुड़े 1.35 लाख 
से अधिक सीरम सैंपल की जांच की जा 
चुकी है। इनमें 2,099 सैंपल पॉजिटिव 
पाए गए हैं। सरकार का जोर इस बात 
पर है कि बुखार या डेंगू जैसे लक्षण वाले 
मरीजों की जांच में देरी न हो और संक्रमित 
पाए जाने वाले लोगों को समय पर उपचार 
उपलब्ध कराया जा सके।
स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के दौरान कहा 

कि राज्य में मलेरिया और डेंगू की स्थिति 
फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन बरसात के 
मौसम में मच्छरजनित बीमारियों के खतरे 
को देखते हुए सतर्कता लगातार बनाए 
रखना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों 
को निर्देश दिया कि बीमारी की निगरानी 
व्यवस्था को और मजबूत किया जाए तथा 
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संदिग्ध 
मामलों की पहचान और जांच का काम 
प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए। उनका 
कहना था कि नागरिकों को अफवाहों से 
घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 
स्वास्थ्य संबंधी किसी भी लक्षण को 
नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए।
समीक्षा बैठक में राज्यभर में चलाए जा रहे 
घर-घर निगरानी अभियान की भी जानकारी 
ली गई। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों 
की पहचान करना है जहां मच्छरों के 
पनपने की संभावना अधिक हो तथा बुखार 
या अन्य लक्षणों वाले लोगों की समय रहते 
पहचान की जा सके। मंत्री ने अधिकारियों 
से कहा कि घर-घर निगरानी को केवल 
औपचारिक अभियान तक सीमित न रखा 
जाए, बल्कि इसके जरिए वास्तविक स्थिति 

का आकलन किया 
जाए। उन्होंने मच्छरों 
के प्रजनन स्थलों 
की पहचान कर उन्हें 
तत्काल समाप्त करने 
के निर्देश दिए।
गुजरात में डेंगू फैलाने 
वाले मच्छरों के प्रजनन 
को रोकने के लिए घरों 
और आसपास के क्षेत्रों 
में जमा पानी की जांच 
पर विशेष जोर दिया जा 

रहा है। पानी जमा होने वाले खुले बर्तन, 
टंकियां, गमले, पुराने टायर, निर्माण स्थलों 
पर जमा पानी तथा अन्य स्थान मच्छरों 
के प्रजनन का कारण बन सकते हैं। 
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे 
स्थानों की पहचान कर लोगों को जागरूक 
किया जाए और आवश्यकतानुसार उन्हें 
हटाने या साफ कराने की कार्रवाई की 
जाए। नगर निगम और स्थानीय निकायों 
को भी अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई और 
मच्छर नियंत्रण गतिविधियों को तेज करने 
के लिए कहा गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के 
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव टोपनो को 
सभी जिलों के कलेक्टरों, जिला विकास 
अधिकारियों और नगर आयुक्तों के साथ 
बैठक करने का निर्देश दिया है। इसका 
उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू के 
मच्छरों तथा उनके पनपने वाले स्थानों के 
खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और 
प्रभावी बनाना है। सरकार का मानना है 
कि वेक्टर-जनित बीमारियों की रोकथाम 
केवल स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर संभव 

नहीं है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, 
नगर निकायों और ग्रामीण प्रशासन को भी 
समन्वित तरीके से काम करना होगा।
बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बुखार तथा 
डेंगू की जांच और उपचार की उपलब्धता 
की भी अलग से समीक्षा की गई। मंत्री ने 
अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को 
कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में 
रहने वाले लोगों को प्रारंभिक जांच और 
उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिलें। 
स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं और जांच किट 
की उपलब्धता का भी जायजा लिया गया। 
किसी भी केंद्र पर दवा या जांच सामग्री की 
कमी पाए जाने पर उसे तत्काल दूर करने 
के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग 
का ध्यान विशेष रूप से शुरुआती जांच 
पर है, क्योंकि डेंगू सहित मच्छरजनित 
बीमारियों के मामलों में समय पर पहचान 
और चिकित्सकीय निगरानी महत्वपूर्ण होती 
है। बुखार से पीड़ित व्यक्ति की स्थिति के 
अनुसार चिकित्सक आवश्यक जांच कराने 
का निर्णय लेते हैं। इसी कारण सरकार ने 
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल 
कॉलेज से जुड़े बड़े अस्पतालों तक जांच 
सुविधाओं को सक्रिय रखने पर जोर दिया 
है। इसके साथ ही संदिग्ध मामलों की 
निगरानी और पॉजिटिव पाए गए मरीजों 
की जानकारी को व्यवस्थित तरीके से दर्ज 
करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री ने नागरिकों से भी अपील की 
कि वे अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में 
स्वच्छता बनाए रखें तथा पानी जमा न होने 
दें। उन्होंने कहा कि मच्छरजनित बीमारियों 
की रोकथाम में प्रशासन के प्रयासों के साथ 

आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। घरों 
में पानी की टंकियों और अन्य जल स्रोतों 
को ढककर रखना, आसपास जमा पानी 
को हटाना और बुखार जैसे लक्षण होने 
पर चिकित्सकीय सलाह लेना बचाव के 
महत्वपूर्ण उपायों में शामिल हैं।
गुजरात सरकार की समीक्षा ऐसे समय में 
हुई है जब राज्य में बारिश के बाद कई क्षेत्रों 
में मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल 
परिस्थितियां बन सकती हैं। ऐसे में पिछले 
साल की तुलना में मामलों में गिरावट के 
बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और 
रोकथाम के प्रयासों को जारी रखने का 
फैसला किया है। सरकार के मुताबिक 
मलेरिया और डेंगू की मौजूदा स्थिति 
नियंत्रण में है, लेकिन संभावित संक्रमण 
को रोकने के लिए जिलों और नगर निगम 
क्षेत्रों में जांच, घर-घर निगरानी, सफाई 
तथा मच्छर नियंत्रण अभियान लगातार 
चलाए जाएंगे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया 
है कि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में दवा या 
जांच किट की कमी नहीं होनी चाहिए और 
संदिग्ध मरीजों की जांच में अनावश्यक 
देरी नहीं होनी चाहिए। इस पूरी व्यवस्था 
का उद्देश्य बीमारी की शुरुआती पहचान, 
समय पर उपचार और संक्रमण के संभावित 
प्रसार को रोकना है। डेंगू के मामलों में 
करीब 40 प्रतिशत की गिरावट को स्वास्थ्य 
विभाग के लिए राहत की स्थिति माना जा 
रहा है, लेकिन अधिकारियों को लगातार 
निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। 
सरकार ने नागरिकों से भी अपील की है कि 
वे अफवाहों पर ध्यान न दें, स्वच्छता का 
ध्यान रखें और मच्छरों से बचाव के लिए 
आवश्यक सावधानियां बरतें।

नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना आम 
उपभोक्ताओं के लिए कई बदलाव लेकर 
आने वाला है। घरेलू जरूरतों से जुड़े 
सामान की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी 
के साथ-साथ एलपीजी सिलेंडर की 
डिलीवरी, पेंशन से जुड़ी सेवाओं और 
वाहनों की कीमतों को लेकर भी नए 
बदलाव प्रभावी होने जा रहे हैं। एलपीजी 
उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण 
बदलाव सिलेंडर की डिलीवरी के समय 
मोबाइल पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड 
यानी ओटीपी के सत्यापन से जुड़ा है। इसके 
अलावा एलपीजी सब्सिडी का लाभ लेने 
वाले उपभोक्ताओं को आधार आधारित 
बायोमेट्रिक सत्यापन और केवाईसी की 
प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। वहीं, 
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में 
नए खाते खोलने वाले कुछ ग्राहकों पर 
सेवा शुल्क लागू होगा। दूसरी ओर, कई 
वाहन और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 
कंपनियां भी अक्टूबर से कीमतों में वृद्धि 
की तैयारी में हैं।
एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी से जुड़े 
बदलाव का सीधा असर करोड़ों घरेलू 
उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। नई 
व्यवस्था के तहत सिलेंडर की डिलीवरी 
के दौरान उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल 
नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से 
सत्यापन किया जाएगा। यानी डिलीवरी 

कर्मचारी जब सिलेंडर लेकर पहुंचेगा तो 
उपभोक्ता के मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी 
की जरूरत पड़ सकती है। सही ओटीपी 
बताने के बाद ही डिलीवरी प्रक्रिया पूरी 
होने की व्यवस्था लागू की जा रही है। 
इसका उद्देश्य सिलेंडर की डिलीवरी को 
पंजीकृत उपभोक्ता से जोड़ना और वितरण 
व्यवस्था में सत्यापन को मजबूत करना 
है।
एलपीजी सब्सिडी का लाभ लेने वाले 
उपभोक्ताओं के लिए आधार सत्यापन भी 
महत्वपूर्ण होगा। इसके तहत उपभोक्ताओं 
को अपनी गैस एजेंसी पर जाकर केवाईसी 
की प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प मिलेगा। 
इसके अलावा निर्धारित डिजिटल माध्यम 
या मोबाइल ऐप के जरिए भी सत्यापन 
की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। कुछ 
मामलों में सिलेंडर की डिलीवरी के समय 
डिलीवरी कर्मचारी के माध्यम से भी 
केवाईसी पूरी करने की व्यवस्था रखी गई 
है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं की केवाईसी 
या आधार सत्यापन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं 
हुई है, उन्हें अपनी गैस एजेंसी से मौजूदा 
प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की 
जानकारी लेनी होगी।
सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी 
आधारित सत्यापन का प्रावधान 
उपभोक्ताओं के लिए एक नई प्रक्रिया 
होगी। इसलिए उपभोक्ताओं के लिए यह 

जरूरी होगा कि गैस कनेक्शन में दर्ज 
मोबाइल नंबर सक्रिय रहे और डिलीवरी 
के समय मोबाइल उनके पास उपलब्ध 
हो। यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर बदल 
चुका है या उसमें कोई त्रुटि है तो समय 
रहते गैस एजेंसी के रिकॉर्ड में उसे अपडेट 
कराना उपयोगी होगा। हालांकि, अलग-
अलग तेल विपणन कंपनियों और क्षेत्रों में 
व्यवस्था लागू होने की प्रक्रिया में अंतर 
हो सकता है, इसलिए उपभोक्ताओं को 
अपनी संबंधित गैस एजेंसी की सूचना को 
प्राथमिकता देनी चाहिए।
अक्टूबर में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान 
खरीदने वालों को भी अधिक कीमत का 
सामना करना पड़ सकता है। टेलीविजन, 

फ्रिज, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन 
और अन्य घरेलू उपकरण बनाने वाली 
कई कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी की 
तैयारी कर रही हैं। उपलब्ध जानकारी के 
अनुसार कुछ कंपनियां उत्पादों की कीमतों 
में करीब पांच से आठ प्रतिशत तक वृद्धि 
करने पर विचार कर रही हैं। हालांकि, 
सभी कंपनियों और सभी मॉडलों पर एक 
समान वृद्धि लागू हो, यह जरूरी नहीं है। 
अंतिम कीमत उत्पाद, मॉडल और कंपनी 
की मूल्य निर्धारण नीति पर निर्भर करेगी।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमत बढ़ने के 
पीछे उत्पादन लागत में वृद्धि को प्रमुख 
कारण बताया जा रहा है। कॉपर, स्टील 
और एल्युमिनियम जैसी औद्योगिक धातुओं 

के साथ प्लास्टिक और कच्चे तेल से जुड़े 
उत्पादों की लागत में बदलाव का असर 
इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माण पर पड़ता 
है। इसके अलावा परिवहन, उत्पादन और 
अन्य इनपुट लागत भी अंतिम कीमत को 
प्रभावित करती हैं। कंपनियां इन बढ़ी हुई 
लागतों का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं तक 
पहुंचाने का फैसला करती हैं तो अक्टूबर 
से नए दाम बाजार में दिखाई दे सकते हैं।
वाहन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के 
लिए भी अक्टूबर से खर्च बढ़ सकता है। 
टाटा मोटर्स समेत कुछ वाहन कंपनियों ने 
कीमतों में संशोधन की जानकारी दी है। 
टाटा मोटर्स की ओर से कीमतों में करीब 
एक प्रतिशत तक बढ़ोतरी की बात सामने 

आई है। हालांकि, वास्तविक वृद्धि मॉडल 
और वेरिएंट के हिसाब से अलग हो सकती 
है। इसका मतलब है कि हर वाहन की 
कीमत में एक समान राशि नहीं बढ़ेगी। 
खास तौर पर व्यावसायिक वाहनों की 
खरीद करने वाले ग्राहकों को नए मूल्य 
के अनुसार अधिक राशि चुकानी पड़ 
सकती है। वाहनों की कीमतों में बदलाव 
का असर व्यक्तिगत वाहन खरीदने वालों 
के साथ-साथ परिवहन और व्यावसायिक 
गतिविधियों से जुड़े ग्राहकों पर भी पड़ 
सकता है। वाहन की कीमत के अलावा 
बीमा, पंजीकरण और वित्तीय लागत जैसे 
अन्य खर्च भी कुल खरीद लागत को 
प्रभावित करते हैं। ऐसे में वाहन खरीदने 
वाले ग्राहकों के लिए कंपनी की ओर से 
जारी नए मूल्य और संबंधित मॉडल की 
वास्तविक कीमत की जानकारी लेना 
महत्वपूर्ण होगा।
पेंशन की तैयारी कर रहे लोगों के लिए 
भी अक्टूबर से एनपीएस से जुड़ा बदलाव 
महत्वपूर्ण है। नेशनल पेंशन सिस्टम और 
एनपीएस लाइट के लिए संशोधित शुल्क 
व्यवस्था लागू होने जा रही है। जो ग्राहक 
ग्राहक सेवा प्रदाता के माध्यम से एनपीएस 
में शामिल होंगे, उनके खाते से सेवा शुल्क 
लिया जाएगा। उपलब्ध जानकारी के 
अनुसार यह शुल्क प्रति खाते 200 रुपये 
निर्धारित किया गया है। इसका असर नए 

ग्राहकों पर पड़ेगा, जो संबंधित सेवा प्रदाता 
के माध्यम से एनपीएस खाता खोलेंगे।
एनपीएस लंबे समय से सेवानिवृत्ति के 
लिए निवेश और पेंशन योजना के रूप 
में इस्तेमाल किया जा रहा है। नई शुल्क 
व्यवस्था लागू होने के बाद खाता खोलने 
वाले लोगों को शुरुआती लागत का भी 
ध्यान रखना होगा। हालांकि, किसी व्यक्ति 
के लिए एनपीएस की कुल लागत केवल 
खाता खोलने के शुल्क से तय नहीं होती, 
बल्कि खाते के प्रकार, सेवा प्रदाता और 
अन्य लागू शुल्क भी महत्वपूर्ण हो सकते 
हैं। इसलिए खाता खोलने से पहले संबंधित 
सेवा प्रदाता की पूरी शुल्क संरचना देखना 
जरूरी होगा।
अक्टूबर में बदलावों की यह सूची आम 
परिवार के बजट पर अलग-अलग तरह 
से असर डाल सकती है। एलपीजी 
उपभोक्ताओं को जहां सिलेंडर की 
डिलीवरी के समय ओटीपी सत्यापन 
जैसी नई प्रक्रिया अपनानी होगी, वहीं 
सब्सिडी से जुड़े लाभ के लिए आधार और 
केवाईसी संबंधी औपचारिकताएं महत्वपूर्ण 
हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान और 
वाहनों की कीमतों में संभावित वृद्धि से नई 
खरीदारी का बजट भी प्रभावित हो सकता 
है। वहीं, एनपीएस में प्रवेश करने वाले 
नए ग्राहकों को संशोधित शुल्क का ध्यान 
रखना होगा।

उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात 
यह है कि किसी भी बदलाव की स्थिति 
में संबंधित कंपनी, गैस एजेंसी या सेवा 
प्रदाता से आधिकारिक जानकारी की पुष्टि 
की जाए। खासकर एलपीजी सिलेंडर की 
डिलीवरी के समय मोबाइल पर आने 
वाले ओटीपी को किसी अनजान व्यक्ति 
के साथ साझा करने के बजाय केवल 
अधिकृत डिलीवरी प्रक्रिया में ही इस्तेमाल 
किया जाना चाहिए। इसी तरह केवाईसी 
या आधार सत्यापन के नाम पर किसी 
अनधिकृत व्यक्ति को बैंकिंग या निजी 
जानकारी देना जोखिमपूर्ण हो सकता है।
इस तरह अक्टूबर की शुरुआत घरेलू खर्च 
और कई सेवाओं से जुड़े बदलावों के 
साथ हो रही है। एलपीजी की डिलीवरी 
में सत्यापन की नई प्रक्रिया, सब्सिडी के 
लिए केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों 
और वाहनों की कीमतों में संभावित वृद्धि 
तथा एनपीएस के संशोधित शुल्क जैसे 
बदलावों को लेकर उपभोक्ताओं को पहले 
से जानकारी रखना जरूरी होगा। हालांकि, 
कीमतों और प्रक्रियाओं में अंतिम बदलाव 
संबंधित कंपनियों और सेवा प्रदाताओं की 
अधिसूचनाओं के अनुसार ही प्रभावी होंगे। 
इसलिए खरीदारी या किसी सेवा से जुड़ी 
प्रक्रिया पूरी करने से पहले अक्टूबर के 
लिए लागू आधिकारिक दर और नियम की 
पुष्टि करना सबसे उचित रहेगा।

बारपेटा। असम के बारपेटा जिले में राष्ट्रीय 
जांच एजेंसी (एनआईए) ने कथित जिहादी 
गतिविधियों और युवाओं को कट्टरपंथी 
विचारधारा से प्रभावित कर प्रतिबंधित 
आतंकी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश के 
आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया 
है। एनआईए की यह कार्रवाई सोमवार 
रात शुरू हुए तलाशी अभियान के बाद 
मंगलवार को सामने आई। एजेंसी ने 
बारपेटा जिले के हाउली, बारपेटा रोड 
और सोरभोग थाना क्षेत्रों में कई स्थानों 
पर तलाशी ली। अधिकारियों के अनुसार 
गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के 
जरिए कथित नेटवर्क और उसके संपर्कों 
के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
अधिकारियों के मुताबिक एनआईए की 
टीमों ने सोरभोग क्षेत्र से तीन लोगों, बारपेटा 
रोड से दो और हाउली क्षेत्र से एक व्यक्ति 
को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की 
पहचान सोरभोग क्षेत्र के फारूक अब्दुल्ला, 
जाकिर हुसैन और चांदबार अली, बारपेटा 

रोड के मुस्तफिजुर रहमान, निशुका के 
याकूब अली तथा हाउली के जशिहाटीपारा 
गांव के रकीबुल इस्लाम के रूप में हुई है। 
एजेंसी ने इन लोगों के परिसरों की तलाशी 
भी ली। कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों और 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित कई सामग्री 
जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई 
है। एनआईए की जांच कथित तौर पर 
इमाम महमूदर काफिला यानी आईएमके से 
जुड़े नेटवर्क पर केंद्रित है। जांच एजेंसियां 
आईएमके को प्रतिबंधित जमात-उल-
मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) की एक 
शाखा के रूप में देख रही हैं। अधिकारियों 
का आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए 
पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों, 
जिनमें असम और त्रिपुरा शामिल हैं, में 
जेएमबी की विचारधारा और गतिविधियों 
का विस्तार करने की कोशिश की जा 
रही थी। जांच के अनुसार कथित नेटवर्क 
का एक उद्देश्य युवाओं को कट्टरपंथी 
विचारधारा से प्रभावित करना और उन्हें 

संगठन से जोड़ना था।
एनआईए की कार्रवाई केवल बारपेटा तक 
सीमित नहीं रही। अधिकारियों के अनुसार 
एजेंसी ने असम के अलावा पश्चिम 
बंगाल और केरल में भी तलाशी अभियान 
चलाया। कुल 16 स्थानों पर तलाशी 
लिए जाने की जानकारी सामने आई है, 
जिनमें अकेले असम में 10 स्थान शामिल 
हैं। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, 
लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों 
के साथ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। 
जांच एजेंसी इन उपकरणों और दस्तावेजों 
की जांच के जरिए गिरफ्तार आरोपियों के 
संभावित संपर्कों, डिजिटल गतिविधियों 

और कथित नेटवर्क की संरचना 
का पता लगाने में जुटी है।
गिरफ्तार किए गए लोगों में 
मुस्तफिजुर रहमान का नाम भी 
सामने आया है। अधिकारियों के 
अनुसार वह कपड़ों की दुकान 
चलाता है और इससे पहले 
मार्च में असम पुलिस के विशेष 

कार्यबल यानी एसटीएफ ने उसे कथित 
जिहादी गतिविधियों से जुड़े एक मामले 
में गिरफ्तार किया था। करीब तीन महीने 
जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिली 
थी। अब एनआईए ने उसे उसके आवास 
से गिरफ्तार किया है। इसी तरह रकीबुल 
इस्लाम के बारे में बताया गया है कि वह 
अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो में मुर्गी 
पालन का कारोबार करता है और करीब 
15 दिन पहले अपने घर लौटा था।
रकीबुल इस्लाम के परिवार के अनुसार, 
एनआईए की ओर से दिए गए दस्तावेज 
में उसकी गिरफ्तारी को टेलीग्राम पर ‘पूर्व 

आकाश’ या ‘पुरबा आकाश’ नामक समूह 
से कथित संबंध से जोड़ा गया है। हालांकि, 
इन आरोपों की जांच अभी जारी है और 
गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ लगाए 
गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक 
प्रक्रिया में ही होगा। किसी व्यक्ति की 
गिरफ्तारी अपने आप में अपराध सिद्ध 
होने का प्रमाण नहीं होती। जांच एजेंसियों 
का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का 
इस्तेमाल युवाओं तक कट्टरपंथी सामग्री 
पहुंचाने और कथित नेटवर्क के विस्तार के 
लिए किया जा सकता है। इसी वजह से 
तलाशी अभियान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों 
को विशेष महत्व दिया जा रहा है। जब्त 
किए गए मोबाइल फोन, कंप्यूटर और 
अन्य डिजिटल सामग्री की तकनीकी जांच 
से यह पता लगाने की कोशिश की जा 
सकती है कि आरोपियों के बीच किस तरह 
का संपर्क था और क्या उनका संबंध दूसरे 
राज्यों या विदेश में मौजूद किसी नेटवर्क से 
था। फिलहाल इन पहलुओं पर जांच आगे 

बढ़ रही है। एनआईए की यह कार्रवाई 
ऐसे समय हुई है जब एजेंसी देश के 
अलग-अलग हिस्सों में कथित ऑनलाइन 
कट्टरपंथ और आतंकी नेटवर्क से जुड़े 
मामलों की जांच कर रही है। एजेंसी ने 
हाल के दिनों में ऑनलाइन कट्टरपंथ से 
जुड़े एक अन्य मामले में भी आरोपियों 
के खिलाफ कार्रवाई की है। बारपेटा में 
हुई कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियों की 
निगाह अब गिरफ्तार किए गए छह लोगों के 
संभावित संपर्कों और उनकी गतिविधियों 
पर है। जांचकर्ता यह पता लगाने की 
कोशिश कर रहे हैं कि कथित नेटवर्क में 
इन लोगों की भूमिका क्या थी, क्या उन्होंने 
अन्य युवाओं से संपर्क किया था और क्या 
किसी संगठन के लिए भर्ती या प्रचार से 
संबंधित गतिविधियां की गई थीं। इसके 
अलावा विभिन्न राज्यों में की गई तलाशी 
के दौरान मिले डिजिटल उपकरणों और 
दस्तावेजों से सामने आने वाली जानकारी 
भी जांच की दिशा तय कर सकती है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के 
समदड़ी–लूणी खंड में दूदिया एवं दुंदाडा 
यार्ड में सबवे निर्माण तथा समदड़ी यार्ड 
में फुट ओवर ब्रिज (FOB) लॉन्चिंग 
का कार्य किया जाएगा। इस निर्माण कार्य 
के कारण साबरमती–जैसलमेर एक्सप्रेस 
परिवर्तित मार्ग से चलेगी। विवरण 
निम्नानुसार है:
·ट्रेन संख्या 20486 साबरमती–जैसलमेर 
एक्सप्रेस 4,6,11,16 और 23 अक्टूबर 
2026 को अपने निर्धारित मार्ग महेसाणा-
भीलड़ी-लूनी के स्थान पर परिवर्तित 
मार्ग वाया महेसाणा-मारवाड़ जं.-लूनी 
के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन 
पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ 
जंक्शन एवं पाली मारवाड़ स्टेशनों पर 

स्टेशनों पर ठहरेगी।
·ट्रेन संख्या 20485 जैसलमेर–साबरमती 
एक्सप्रेस 4,6,11,16 और 23 अक्टूबर 
2026 को अपने निर्धारित मार्ग लूनी–
भीलड़ी-महेसाणा के स्थान पर परिवर्तित 
मार्ग वाया लूनी-मारवाड़ जं.–महेसाणा 
के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन पाली 
मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, फालना, आबू 
रोड एवं पालनपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।
यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व 
ट्रेन के निर्धारित मार्ग, ठहराव एवं समय 
की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। ट्रेनों के 
समय, ठहराव एवं संरचना से संबंधित 
विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.
enquiry.indianrail.gov.in पर 
जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

एक अक्टूबर से बदलेंगे कई नियम, गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर ओटीपी से होगा सत्यापन

जोधपुर मंडल में इंजीनियरिंग कार्य 
के कारण जैसलमेर-साबरमती 

एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी

गुजरात में डेंगू पर काबू, मामलों में 39.6 प्रतिशत गिरावट; जांच और मच्छर नियंत्रण तेजभारत-म्यांमार सीमा पर घात लगाकर हमला, असम 
राइफल्स के हवलदार शहीद, चार जवान घायल

जमुई घटना और महिलाओं की सुरक्षा: चुनावी भाषण 
नहीं, बल्कि ठोस कानूनी जवाबदेही की आवश्यकता है

बारपेटा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, छह गिरफ्तार; युवाओं को कट्टरपंथी नेटवर्क में जोड़ने का आरोप

मानव बुद्धि को पंगु बनाने वाला डिजिटल 
दानव: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विनाशकारी खतरा(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ 

छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।
बिहार के जमुई जिले में सड़क पर एक 
नाबालिग छात्रा और उसकी सहपाठी 
के साथ छेड़छाड़, मारपीट और यौन 
उत्पीड़न की कथित घटना ने न केवल 
बिहार बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर 
सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक 
सड़कों पर हमारी देश की बेटियां कितनी 
सुरक्षित हैं?
जमुई की घटना हमें यह भी याद दिलाती 
है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल चुनावी 
भाषणों या सरकारी दावों का मामला 
नहीं है। सुरक्षा का मतलब है सड़कों 
पर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी, 
खतरनाक इलाकों में गश्त, त्वरित 
शिकायत निवारण प्रणाली, नाबालिगों 
के लिए विश्वसनीय पुलिस संपर्क, स्ट्रीट 
लाइट, सीसीटीवी, सार्वजनिक परिवहन में 
सुरक्षा और शिकायतों के बाद समय पर 
कानूनी कार्रवाई।
सरकारें अक्सर शून्य सहनशीलता जैसे 

शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन 
आम नागरिक के लिए सवाल शब्दों के 
इस्तेमाल का नहीं, बल्कि परिणामों का है। 
शाम को कोचिंग से घर लौटते समय बेटी 
को डर नहीं लगना चाहिए, माता-पिता 
को लगातार चिंतित नहीं रहना चाहिए 

और कोई भी भीड़ सड़क पर किसी को 
भी रोक नहीं सकती - यही सच्ची सुरक्षा 
की कसौटी है।
इस प्रकार, जमुई की घटना यह भी दर्शाती 
है कि अपराध को रोकने के लिए न केवल 
पुलिस बल्कि पूरे समाज को आगे आना 

होगा। यह सोच कि 
“अगर सड़क पर कोई 
लड़की या बच्चा मुसीबत 
में हो तो हमें क्या करना 
चाहिए?” समाज को 
और अधिक असुरक्षित 
बनाती है। कानून 
व्यवस्था बनाए रखने 
का मुख्य काम पुलिस 
का है, लेकिन मानवता 
को बनाए रखने की 
जिम्मेदारी हर नागरिक 
की है। लोकतंत्र में कानून 
का भय और नागरिकों 
का विश्वास साथ-साथ 
चलना चाहिए। जमुई की 
घटना सरकार, पुलिस 

और समाज के लिए एक कड़ी चेतावनी 
है। बेटियों की सुरक्षा कोई वरदान नहीं, 
बल्कि उनका अधिकार है। और इस 
अधिकार की रक्षा केवल एक स्थायी 
जवाबदेही प्रणाली से ही संभव है।


